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विषय है 2 


(8) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

रेग्यूलेटिग एचट एव ।757 से 854 तक भारतीय शासन में 
परिवर्तन 

858 का भारतीय प्रशासन ग्रधिन्ियम 

3892 का भारतीय परिपद्‌ अधिनियम 
मिण्टो-मालें सुघार योजना एवं माण्टेग्यू घोषणा 
49॥9 के प्रधिनियम की विशेषतायें 

99 के अधिनियम के अनुसार द्वध शासन 

3935 के अऋधिनिषम के लक्षण 

935 के अधिनियम में प्रस्तावित केन्द्रीय सरकार 
935 के अधिनियम में सघीय कार्यकारिणी 

935 के अधिनियम द्वारा प्रान्तीय शासन में परिवर्तन 
प्रान्तीय स्वशासन 

भारतीय सविधान-सभा का गठन, शक्तियाँ एवं कार्य 


(8) भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप 


भारतीय सविधान के स्रोत 

विधि का शासन 

भारतोय सघवाद का सेद्धान्तिक एवं व्यावहारिक स्वरूप 
मौलिक झधिकारों का आलोचवात्मक स्वरूप 

मौलिक अधिकारो एवं नीति निर्देशक तत्वों में अ्रन्तर 
राज्य के नीति निर्देशक तत्व 

(() सरकार का गठन 

भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव, अधिकार कार्य एवं शवितयाँ 
भारतीय संसद का गठन, कार्य एवं शक्तियाँ 

भारतीय मत्रिमण्डल 

सर्वोच्च भ्यायालय का गठन तथा न्यायिक पुनरावलोकन 
सर्वोच्च स्यायालय ससद की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली 
राज्यों के प्रशाप्षन भे राज्यपाल की स्थिति एवं भूमिका 
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34 
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(६ भ 3) 


लोफ-सेवा झायोग का गठन, कार्य एवं एम० छु० मुतालिय के 
सुकाव 
स्थानीय र्वशासन एवं प्रचायतोीं राज 


(0) भारतीय राजनीति में विभिन्‍न संतह्याप्रों का स्थान 
भारत में दलगत राजनीति एव राजनंतिक दल 

भारतीय शासन-वब्यवस्था पर दबाव संमुहो का प्रमाव, फार्ये- 
पद्धति 

भारत की विदेश नीति 

भारतीय राजनीति मे व्याप्त दोष 

भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या 

भारतीय जनतांध्रिक व्यवस्था वे सवल व निबंल तत्व 


(0७) भारतोय राजनीति का वर्तमान स्वरूप 

कांग्रे स-विभाजन एवं प्रधानमन्ती की भूमिका 

आरत में लोरमभा के मध्यावधि चुनाव 

नई काँग्रेस की विजय के कारण 

प्रिबीपर्स एवं रांविधान में सशोधव 

बगला देश-भारत, भमारत-हस संधि तथा शिमला शिक्तर वार्ता 


(2) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


प्रश्त -- रेग्यूलेटिग एक्ट ने शासन को संगठित करने फी बजाय संग्रह के 
केन्द्रों को संगठित किया ।” यह कथन कहाँ तक सत्य है ? 
श्रथवा पर 
कानुन विधापन श्रौर संहिताकरश के विकास हेतु 833 एवं 853 के 
चार्टर श्रधिनियमों द्वारा जो मशीनरी स्थापित को गई उसका विवेचनात्मक स्पष्टी- 
करण कोजिए । 
अ्रथवा 

]757 से 7854 त्तक भारतीय शासन में हुए परिवतनों का उज्लेख 
कीजिए ! 

उत्तर--वर्तमान की आधारशिला अतीत है। ब्रिटिशकालीन भारत के 
इतिहास में भारतीय गणराज्य के सविधान के विकास को देखा जा सकता है, जिसका 
प्रारम्भ 6वीं सदी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना से होता है | एम. वी. 
पाईली के अनुसार “इसकी कहाती इतिहास को अपेक्षा एक रोमाँस भ्रधिक लगती 
है ।” यह कम्पनी एक व्यापारिक संस्था थी परन्तु इमी ने 757 में प्लासी के 
संग्राम में नवाव सिराजुद्दौला को हारकर भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य की नीव डाली । 
तत्पश्चात्‌ 857 की क्रान्ति के परिणामस्वरूप 858 में “भारतीय प्रणासन सुधार 
सवंधी अधिनियम द्वारा देश की शासन-प्रत्ता ब्रिटिश सरकार के पास चली गई । इससे 
पूर्व समय-समय पर पारित होने अधिनियमों ने भारतीय सविधान के विकास में अपूर्व 
योगदान दिया । 

रेग्यूलेटिग एक्ट 

उद्दे श्य--ईस्ट इण्डिया कम्पदी को राजनीतिक सत्ता पर भंकुण लगाने के 
लिए संसद ने 7773 में उक्त अधिनियम पारित किया। सार्ड नाथ ने कहा था, 
“मेरे इस बिल की प्रत्येक धारा का उ् श्य कम्पनी के प्रशासन को सुदृढ़, व्यस्थित 
और सुनिश्चित बनाना है ।” इस प्रधिनियम द्वारा निम्न परिवर्तन किये भयें-- 

]. यवनेर जनरल की शाकितियों में यृद्धि- वंगाल की प्रेसीडेंसी को वम्बई 
एवं मद्रास की प्रेसोडेंसी से उच्चतर बताया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर 
जनरल बना दिया जिसकी मदद के लिये चार सदस्यों को परिषद्‌ बनाई गई | गवर्नर 
जनरल एवं परिषद्‌ को यह ग्रधिकार दिया कि वह कम्पनी के क्षेत्रों एवं झधीनस्थ 
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राज्यों फी शामत-्ध्यकाया के खिए जिमम ये शध्यारेश नारी फरे मो गर्वोच्य स्पाण- 
संय में पजीक़ल होने के उवशर्त लागू हो । परम्दु दो वर्ष परदर गवरिद् विद्विग 
संसार उनसे नियम को रह भी वर सफलता था । 

2, रावोच्च स्थायाहपव की दवोपना--ए३ सर्वोच्च ग्यायालय वी ह्यापना 
फेल में की गई जिसका फौजझारो, दोगानी, शामिक झ्ैेतों मे विडिश-प्रशा, 
सीगिंय एवं पेझ्पनी /. ऊमझारियों पर स्पायिक प्रगामन का पूरा दाशिश दिया । 
गेठे भारतीय ब्रिटिश प्रजा के प्रतुस्त्पा मे सम्यम्पित गुक्टरम भरी पुन सोदवा था, ग्ही 
से गषारिपद ससाट के। प्रपोले भेजी जा सायी थी । 

3. वित्तीप पराणतों मे गुधार--मह प्रायधान गया गया कि आरत गे राधग 
में सम्बन्धित गारे घाधले कम्बनी दे: संभाला डरा व्रिदिश वित-विण्वाव के समक्ष 
रगे आयेंगे सथा सेलिक एप गेर सेलिक सागके राज्ये झनिय के सम्मुख रसे जायेंगे । 
संपरिय ३ सवगंर जनरल एय स्थायासोधी की येतननूडि कर रिश्शत एप भेंद सेगे पर 
राक लगाई 4 कापनी के व मंचारिय। वर निजी स्यापार करने पर घकृणश सगावा। 
ब्रिटिश प्रजाजन 2 प्रतिशत से ग्रपिक स्थाग नही से सबते थे । 

4. कार्यकारो में परिवर्त्त-वगासर्तों को क्रायंकास एक यर्व मे बड्भार 
चार वह कर दिया + साख न्‍्गण्दय के 24 सदस्यों मे में ७ को हर मास गेश 
निवृल रन की दप्यस्था को जा संगातार विर्वानसिय बद्ीी हों बड़ते थे । विवर्निस 
तिथि मे ।2 महीने पहने जो 000 पोस्ट के हिरगेदार थे उन ही मकामिरार दिया 
गया + 
आाधोधग-- 

. यहू एके प्रपष्ट ग्रपितियम था । 2 यह सगूमाय लगाया कठित था हि 
वास्तविक शासन-सचा सम्राट के पाये है या पृ म्पनों के पास । कम्पनी भी कागुनत, 
अपने को मुगव-म्माट की दीवान बहती थी । 3. परिषद्‌ में निर्णय सेने वा तरीका 
गलत था । 4 इस यारण सपरियर्‌_ गवर्नर जनरल के धादेशों का भी कोई महत्व 
ने रहता था । 5 सर्वोच्च स्यायालप की स्थापना भी प्रस्पप्ट सी थी । 6, पस्यिसम 
एव गरद के प्रतुतार "यह भ्रधिनियम ग्रमामपिक था और इसमफी रचना करते गमय 
बंगाल की ही परिश्थितिमों को ध्यात में रखा गया था + 7. इसको वागय-रचना भी 
दोपपूर्णों भोर अस्पष्ठ थी जितके कारण इगके द्वारा स्थापित की गई शासकीय 
संत्वाप्तों मे कगडे होना श्रनिवार्य थे । 

संशोधक प्रधिनिसय 

कारण --सग्रूलेटिंग ऐक्ट के: दोयों को दुर करने के; लिये 78॥ में संशोधक 
अधिनियम ( /#ध्या्ावीयढ डा ) पारित किया गया । 

परिवर्तन--]. सपरिपद्‌ गवर्नर जबरल के कार्यक्षेत्र भ सर्वोच्चि न्यायालय से 
बाहर रखा गया । 2. ऐसा भी भारतीय न्थायालयाधिकारियों के कार्यों के साथ किया 
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8 कर दी गई जिनमें से 7 की मिमुक्ति सम्नाट द्वारा किये जाते का प्रावधान रखा 
गया । सिविल सविस में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान रपा जिम्तका 
केन्द्र लन्दन था और उसमे भारतीय भी भाग ले सकते थे । इस चारटेर एक्ट के द्वारा 
/इ गलिश लो कप्तीशन की नियुक्ति की गई जिसने भारतीय स्थाय-सहिता गौर दीवानी 
तथा फौजदारी कार्मविधियों को सहितावद्ध किया । नियन्त्रश-म्रण्दल के भध्यक्ष को 
अधिक महत्ता दी गई। शक्ति पृथऋरण के आधार पर काठुन सम्बस्धी 
कार्य-व्यवस्थापिका सभा को दिये गये । इतना परिष्कृत रूप होने पर भी इससें कुछ 
मौलिक कमियाँ थी । 

तदुपरान्त 854 के अधिनियम द्वारा सपरियदु गवर्नेर जनरल की ब्रिटिश 
गृह सरकार की सम्पत्ति से चौक कमिश्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया । 

प्रश्न 2---858 के भारतोय प्रशासन भ्रधिनिगम द्वारा क्या परिवर्तन किये 
गपे थे ? 

अथवा 
8858 के सुएय प्रावधामों करा विस्तृत विवेधन कीजिये। ये कहाँ तक 
ग्रोपचारिक थे 2? 

उसतर-- भारतीय प्रशासन सम्बन्धी प्रधिनियम 

धृष्ठभूसि-- ईस्ट इण्डिया कम्पनी. एक व्यावारिक संस्था थी, अ्रतः 
सन्‌ 858 के भारतीय प्रशासन सम्बन्धी अधिनियम द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश 
सरक्षार के हाथ मे चला गया । इस अधितियम के पारित होते के कई कारण थे । 
प्रथम, ब्रिटिश प्रजा एवं सरकार दोनों ही कम्पनी के संचालन से सम्तुष्ट ने थे। 
द्वितीय, कम्पनी एक अनुत्तरदायी ससस्‍्या थी जो कि ब्रिटिश परम्परा एवं कादून के 
विरुद्ध था । तृतीय, ब्रिटिंग सरकार का रवेगा भारतीय शासन-व्यवस्था में परिवर्तेत 
करने के लिए श्रनुकूल हो गया था और चतुर्थ ब्रिटिश सरकार द्वाय इससे पूर्व पारित 
किये गये भधिनियमों में इसका आभास था कि बह शीक्म दी भारतीय प्रशासन भ्रपते 
हाथ में ले लेगी । यद्यपि भ्रचालक सभा (2०प्र7६ ० 27०००) ने कम्पनी की 
सिफारिश के लिए एक याचिका भो प्रस्तुत्त की जो रह कर दी गई। लाई पामरस्टेव 
हारा रखा गया 'इण्डिया बिल उनके मंप्रिमण्डल के पतन होने के कारण पारित न 
हो सका । तत्पश्वात्‌ दोनों दवों द्वारा तैयार किया गया बिल भारतीय शासन-सुधार 
अधिनियम! कहुलाया जिसरी मुख्य घारायें विम्नलिखित थीं--- 

4, शाधन-हस्तास्तरह--इस भ्रधिनियम द्वारा भारत का शासव 'ब्विटिश 
काउत! के पास चला गया । इसके साथ ही कम्पनी की जल, थल सेना पर भी क्राउन 
का तियस्यण हो यया । उतके पद एवं वेतन यथापूर्व रहे । 

2. भारत सचिव की शक्ति-वृद्धि--नियंत्रस-मण्डल प्रौर सेचालक सभा का 
स्थान भारत सचिव ने ले लिया जो कि जिटिश सरकार के पांच राज्य सवितरों से से 
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एक होता था और समद के प्रति उत्तरदायी होता था परन्तु वेतन भारतीय राजस्व से 
देवा निशियत हुआ । वह भारतीय शासन का निरीक्षण, निरेशन व नियन्त्रण 
फरता था । 

3. भारत-परियद्‌ की रखना -भारत-सचिव की सहायता एक 5 
सदस्यीय 'भारत-परिपद्‌! की रचढा की गई । इसके सदस्थों का वेतन भी भारतीय 
रापस्व रे देना तय हुप्मा 

4. भारत सचिय की स्थिति - भारत-राचिव को भारत-प्रिषद्‌ का पश्रध्यक्ष 
बनाम्रा गया और भ्परिमित शक्तियों से सम्पन किया एया । भारतीय राजस्व व 
विनिषयोग के श्रनुदान को छोड़कर बह परिषद्‌ के विखंवों को रद्द कर राकता था । 
बढ गवर्नर जनरल तथा देशी नरेशों से गुप्त पनर-व्यवहार भी कर सकता था । 

$ भारत सचिय प्रिठिश्त शरकार का प्रतिनिधि--सपरिषद भारत-सचिव 
फो एक प्रकार हे ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बनाया गया जो कि भारत की 
भौतिक व वतिक उन्नति का लेसा रसता था । 

6. भारतीय राजत्व व संसद फो अनुमति--भारतीय सीमाग्रो के बाहर 
समिक कार्यों के लिए भारतीय राजस्व का घन बप्विटिश-ससद के दोनों सदतों की 
अनुमति से पर्च होना तय हुम्रा 

7. परिषद्‌ फी बैंठफ--संप्ताह में एक बार भारत-परिषद्‌ की बैठक होना 
भजिवाय॑ था जिसकी गरपपूर्ति पाँच रती गई 4 

8. भाउन को शक्ति--गवतर जयरल एवं ग्रवर्नरों की नियुक्ति की शक्ति 
क्राउन को दो गई । सपरिपद्‌ भारत हचिव को भ्रनेक परिपदों के सदस्यों की नियुक्ति 
की शवित दी । 

9. ब्रिठिश सरकार का दामिय--कम्पनी द्वारा लिये ग्रये ऋणा व की गई 
सधियों का दायित्व भी प्रिटिश सरकार को सौवा बयां | 

40. महारानी फो घोष्णशा--सरकार-परिवर्तन सम्बन्धी पौपणा का दायित्व 
महारानी को सौंप गया । 

महारानी की घोषशा--एक नवम्बर 858 की महारानी की धोपषणशा में 
कहा गंश शि:-- 

“हमने उस समस्त भारतीय प्रदेशों को झपने अधिकार में लेने का निर्शय 
कर लिया है जो इसके पूर्व कम्पनी के पास थे भौर जिन पर वह हमारों श्ोर से कार्ये 
कर रही थी ) हम इन प्रदेशों मे रहने वाली प्रजा से अपने, अपने वारिसों एड 
उत्तराधिकारियो के प्रति राजभक्ति की माशा करते है। हम साई केनिद्ध को थ 
आरतीय प्रदेशों का प्रथम वायसराय तथा यवर्यर जनरल नियुक्त करते है । हम 
समस्त संधियों को जो कम्पनी ने भारतीय राजादो केसाब की है, . « 
स्वीकार करते हैं भौर उन्हें पुर्ण करने का विश्वास दिलाते हैं। हम दूसरे के 
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एवम्‌ अधिकारों पर छापा मारने की प्राज्ञा देंगे । हम अपने झधिकारो, प्रतिष्ठा और 
सम्मान के अ्नुझूप ही भारतीय नरेशो के भ्धिकारी प्रतिष्ठा श्ौर सम्मान का झादर 
करेगे । हम अपनी प्रजा के किमी भी सदस्य पर अपने घामिक विचारों को महों 
थोपेसे और न ही हम प्रजा के धामिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेष करेंगे। 
सबफे साथ समान तथा निष्पक्ष स्याय किया जायेगा । नौकरियों के बिपय में भर्ती 
का आधार एकमात्र योग्यता होगी | जाति तथा मत को किसी प्रकार का महत्व नहीं 
दिया जायेगा । प्रपराधियों को एवं उन सब विद्रोहियों को बिना शर्त क्षप्रा दी जातो 
है । हमारी यह प्रवल इच्छा है कि शान्तिग्रद व्यवस्ायों को प्रोत्साहन दिया जाये, 
सावेजतिक उपयोगिता वेः कार्यों में वृद्धि की जाये और क्रपि-प्रदेशों मे रहने वानी 
प्रजा के हिम्ों को दृष्टि मे रखकर शासन किया जाये | भ्रजा की समृद्धि में ही हमारी 
सुरक्षा हे और उसकी इतज्ञता में ही हमारा गौरव है ।” 

सहत्व--महारानी विक्टोरिया की यह घीषणा राव 297 तक ब्रिटिश वीति 
झा आधार रही । डा ईश्वरो प्रसाद ने कहा, "यह घोपणा भारतीय जनता के 

लिए वरदान सिद्ध हुई । इसने भारतीयों को शांति, समृद्धि, स्वतप्रता, समान व्यवहार 
और योग्यता के बच्चन पर पद प्रदाव करने का वचन दिया ॥" 

858 के एक्ट में दोष---858 के अधिनियम हारा भारतोय प्रशासन में 
सुधार किये गये किन्तु फिर भी भारत-सन्तिव को अपरिमित शक्तियाँ सौंवकर उसे 
निरकुश बना दिया , भारतीय राजस्त्र पर बहुत भार श्रा पड़ा। महारानी की 
घोषणा भी केवल शाब्दिक मायाजाल था | 

भारतोय परिषद्‌ भ्रधिनियपत-कारण--मारतीय शासम-प्रशाली में युधार 
ऋस्ने हेतु भारतोय परिपद्‌ अधिनियम 86] में पारित किया वयोकि कानून निर्मात्ती 
सभा में कोई भारतीय सदस्य नही था | इसकी रचना में ही दोप थे । प्रंग्र जो एवं 
भारतीयों के मध्य आपसी बेर की णाई को पादने के लिए भी कोई से कोई कदम 
झठाना जहरी था । इस अधिनियम के मुल्य प्रावचान निम्मलिखित थे-- . 

१, परिषद्‌ रखना में परिवततेन--गवनेर जनरल की परिषद्‌ में पाच सदस्य 
कर दिये प्रौर असाधारण सदस्य बनाने का भी प्रावधान रखा | 

2. गवर्नेर जनरल फी श्रादेश शक्ति--परिपद्‌ में भली-भोति कार्य करने के 
लिए गवर्नर जनरल को भ्रादेश एव नियम बनाने की घाक्ति दी जिसके परिणामस्वस्य 
विभाग-पद्धति का जन्म हुथा ) 

3. गवर्नर जनरल को प्रन्प शक्तिपां--परिपद्‌ की (कानून सम्बस्धी शक्ति 
को छोड़गर ग्रध्य) शक्तियों का उपभोग केवल गवनतर जनरल कर सकता था। वह 
शक अध्यक्ष की निभुवित भी कर सकता था जो उतके अ्रधिकारों का उपभोग कर 
सकता था ) न्‍ 

4. छातूत निर्मान्री परिषद्‌ का पुनर्थेठन--केन्द्रीय कानून निर्मात्ती परियद्‌ का 
पुनमेंठन किया गया जिसमे भारतीयों को भी स्थान दिया गया । 
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5. फराउन में क्‍्नन्तिम शक्ति--परिषद्‌ के कार्यों को निश्चित एवं सीमित 
किया गया । अन्तिम निर्णय की शक्ति क्राउन व ससद में रखी गई । 

6. प्रास्तीय कानुन निर्मान्नो परियदू--प्रान्तीय कानुन निर्मात्री परिषद्‌ की 
गई । अम्बई व मद्रास सरकार को 833 के अधिनियम के पूर्व की स्थिति प्रदाम की 
गई । इनके द्वारा बमाये गये कानूनों को निषिद्ध एवं रह करने का अधिकार गवनेर 
जनरल एवं क्राउन को दिया गया । 

7. गवर्नर जनरल को प्रान्त बनाने की शक्ति--कार्य को सुचारु रूपसे 
चलाने के लिए गवर्मर जनरल को नये प्रान्‍्त एवं उप-गवर्नर बनाने का भ्रधिकार 
दिया गया । 

दोष--यद्यपि यह अधिनियम प्राशापूर्णा था किन्तु फिर भी इसमे कुछ मौलिक 
कमियाँ थी ()) कानून निर्मात्री परिषदी का निर्माएं किया गया परन्तु प्रो० कूपलेण्ड 
के अनुसार “ये परिपदे उन दरबारों के समान थी जिन्हे भारतीय राजा परम्परागत 
रूप में अपनी प्रजा का मत जानने के लिए लग्राया करते थे ।” (2) प्रो० कीय के 
शब्दों में “इस अधिनियम का उद्दे श्य भारतीय जनता को विधान-परिषदों में कोई 
प्रतिनिधित्व देता नही था । (3) भारत-सचिव चाल्स वुड ने देशी राजाओ, भारतीय 
सामन्‍्तो और उच्च वर्ग के भारतीयों को ही कानून बनाने के कार्य के साथ मिलाना 
आ्रावश्यक समझा । (4) भारतीय प्रतिनिधि भी अपने नियोवता के जी हुजूर बनकर 
रहते थे । (5) श्र तिम शत्रित गवनंर जनरल तथा राजसत्ता के पास रसना ही सबसे 
बडी कमी थी ।” 

4864 व 892 के मध्य-सुधार--इस भ्रधिनियम के पश्चात्‌ 86] से 

]892 के मध्य पारित गये झधिनियमों द्वारा भारतीय शासन-व्यवस्था भें यथा-सभव 
सुधार किये गये, () इसी बीच न्यायालयों भे सुधार किथा गया, विधियों भौर 
पद्धतियीं को सहितावद्ध किया गया, (2) गवर्नर जनरल की शक्तियाँ बढाई गई , 
(3) महारानी को परिषद्‌ का सदस्य बनाया गया, (4) वर्नावपूलर प्रेस अधिनियम, 
भारतीय शास्त्र अधिनियम एयं इल्वर्ट बिल इसी बीच पारित हुए, (5) इससे भारतीय 
जनता में भोपण रोप उत्पन्न हुआ्ना जो प्न्तव: भारतोयों को संगठित करने में सफल 
हुआ । ह 
- प्रश्न 3--4882 के परिषद्‌ अ्रधिनियम द्वारा भारतीय शाद्रन-व्यवस्था में 
बया सुधार किये गये ? हर 
उत्तर-- भारतीय परिषद्‌ अधिनियस - 

कारणा--सव्‌ 882 का भारतीय परिषद्‌ अधिनियम (भारतीयों के 
रोप भौर कांग्रेस की माँगो के कारण पारित किया गया। शिक्षा के प्रसार 
के कारण भारतीयों में जागृति आई और उन्होंते परिषदो के दोपों को देसा । लाई 
डफरिन ने भी इसके पारित कराने मे सहयोग दिया । झधिनियम हारा निम्न परिवर्तत 
किये गये-- 


. केम्द्रीय एवं प्रान्तीय वियान-परिषदों में पहले की भ्पेष्षा सदस्यों की वृद्धि 
की गई | 
2. झतिरिकत सदस्यों में भ्राधे पर सरकारी रदस्पों को लेके की व्यक्षस्था की ! 
3. सपरिपद्‌ गवर्मर जनरल तथा परिपद्‌ राज्य सचिव की प्रतिरिवत सदस्य 
मनोनीह करने के बारे में नियम बनाने की शवित दी । 
; 4. परोक्ष निर्वाचन-पद्धति को आरंभ करने का अधिकार गवर्नर जनरल को 
भला । 


. भ्रास्तीय परिषदों एवं गवर्नर जनरल की परिषद्‌ को कार्यकारिणी से प्रश्त 
पूछने एंव तथा बजट पर बराहु करने का भ्रधिकार दिया | 

6. गवर्नर जनरल, गवर्नर और लेफ्टीनेंट गवर्नर प्रपनी परिपदों के रिकत- 
स्थानों को भर सकते थे | 


7. गवर्भर जनरल की पूर्व स्वीकृति रे प्रान्तीय विधान-परियदें पुराने कानून 
रद करके नये कानून बना सकती थीं । 

सुल्यकम--(१) 892 का भ्रधितियम भ्रधिक व्यापक व प्रभावशाली नहीं 
था । (2) परिषदो भे सदस्य वृद्धि कोई खास बात ने थी। (3) जनसंख्या की तुलना 
में प्रान्तीय परिषदो में सदस्य बहुत न्यूज थे । (4) विधान-परिपदें बजट पर वहुन्त तो 
कर सकती थीं पर उन्हें सशोधन एवं मतदात का भ्धिकार ने था। (5) प्रश्न 
पूछने का अधिकार भी प्रतिबंधित था। (6) निर्वाचन व्यवस्था से भी परिषदों में 
कोई विधेष परिवर्तन ग हुआ । उन्हें 'अपस परिपदें' भी कहा गया क्योंकि ये भारतीयों 
के लिए हितकर न थी किन्तु फिर भी इसने ससदीय प्रणाली के विकास में एक कड़ी 
और जोड़ी । 


4892 से 909 में परिवर्तेन--इसके पश्चात्‌ 892 से 909 के मध्य 
कई पररिवर्तेत हुए । इस बोच शासन का केन्द्रीकरण श्रौर प्रधिकारीकरण हुआ तथा 
वित्तीय विक्षेपण में सुधार किये गये | भारतीय सेना को पुर्नेसगढित कर एक्रीऋरण 
किया गया | लाई कर्जन ने सीमा श्रान्त जिलो में द्वंध नियंत्रण तोडने का फैसला 
किया तथा अम्य क्षेत्रों में केम्द्रोकरए को हढ़ किया ) महारानी विक्टोरिया का देहान्त 
हुआ । भारत परिषद्‌ के विधान मे परिवर्तन किये । उनकी नौकरो की शर्तों, भ्रवधि 
एवं वेतन थे कमी हुई । इसी काल मे कांग्रेस मे संद्धान्त्रिक फूट द्वारा विभाजन हुमा 
और श्रन्त में उनके स्वराज्य की माग कुल कर सासने झ्ाई | 

प्रश्न 4--किन परिस्थितियों के कारण मिम्दो-मालें सुधार-योजना रखी गई ? 
यह क्‍या थी ? सांदेग्यू घोषणा क्‍यों करनी पड़ी २ 

प्रथवा 
909 के भारतोय परिवद्‌ भ्रधितियम्त ने भारतीय राजनीतिक सप्तस्पा का 


कोई उत्तर नहीं दिया | यह कहाँ तक तकँ-संगत है ? 


उत्तर-- आरतीप परिषद्‌ श्रधिनियम 

कारण >संगू 909 के आरतोय परिपद्‌-प्रधिनियम को सिन्‍्टो-लार्ल 
सुधार-योजना भी कहां जाता है। भारत का जनमत प्लिटिश शाम के विए्द्ध 
हो गया था वयोकि जनता गझ्रकाल एवं प्लेण से तवस्त होने के कारण खुद 
हो गई थी। लाई कर्जन मे जनभावनाओं वी मवहेलना की। जापान द्वारा 
रूस को पराजय ने भारतीयों में राष्ट्रीयता श्ौर विद्रोह को भावना को 
उभारा । विदेशों मे भारतीयों पर किये गये अ्त्याचारों से भी क्रान्ति सुलगी । तब 
लाई बार्जत के स्थान पर धभ्राये थाई मिप्टो एवं माले ने सुधार हेतु सक्रिय बदम 
उठाये । उनके द्वारा प्रस्तुत सुकाय ही 909 का भारतीय परिपद्‌ ग्रधिनियम्र बना 
ज़िमकी विशेषताएं निम्नतितित थी-- 

). कैस्द्रीय विधान-परिपद्‌ में 46 से 60 सदस्य किये गये जिससे कुल 69 
सदस्य हो गये ) 

2, प्राततीय परिषदों में भी सदस्य वृद्धि की गई । 

3, घिघान-परिषदों के भी संदस्यो, कार्यों व प्रधिकारों को बढाया गया । 

4. मताधिकार को सीमित एवं भेदभावपू्णा बनाया गया। यह सम्पत्ति- 
कर देयता एवं उपाधियों पर आधारित था । 

5, प्रतिनिधित्व के बारे में मुस्लिमों को विशेष छूटे दी गई जिनसे हिन्दुप्नो 
को वचित रखा गया । 

6, माम्थदायिक चुनाव-पद्धति का प्रारम्भ भी यही से हीता है । इस पृथक 
चुनाव प्रणाली से ही देश में साम्प्रदायिकता का बीजारोपण हुप्रा 

7 परिपदों का सदस्य बनने के लिए ऐसी शर्तें रफी गई जो पूरी करनी 
कठिन थीं । 

8 भारत के कुछ भागो का तो प्रतिनिधित्व ही नही होता था। उनके स्थान 
पर अम्य स्थानों से सदस्य लिये ग्रये । 

9, बम्बई एवं भद्गार की परिपदों में सदस्य 2 से व 4 कर दिय्रे | सपरिपद्‌ 
गवर्मर जनरत को ब्रिटिण-सगद की भ्रनुपति से अन्य प्रान्तों मे कार्यकारिणी परिषद 
बनाने का श्रधिकार दिया गया | 

भूल्याकन-- (१) इस मिण्टी-मा्े सुधारों द्वारा भारतीय जनता की शाफाक्षाग्रो 
को पूरा न कर सके (2) भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कोई सक्रिय 
कदम नही उठाया गया (3) रावर्ट्स के प्रनुस।र “ये सुधार भारतीयों के लिए अधूरे 
भवन के समान थे ।” सजूमदार ने इन्हे चन्द्रमा की चमक बताया (4) इन्ही सुधारों 
ट्वारा भारत के विभाजन को भूमिका से साम्प्रदायिकता की नीव रखी गई। 
राष्ट्रीयता एकवा को छिन्त-मिन्‍्त करने का प्रयास किया यया (5) मताधिकार 
की शर्तें कठोर रखी गई थीं (6) विधान-परिष्दों मे विस्तार के बावजूद भी 
मौलिक दोध देंसे के वंसे बने रहे (7) सरकारी 4 गैर सरकारी हु 
को स्थिति सुहढ़ नथी। के. थो. पुप्तियाह के अनुस्तार गर सरकारी 
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के भाषण चाहे कितने हो प्रभावशाली क्यो न ही उनके द्वारा प्रस्तुत फिये गये सुझाव 
कितमे ही तर्क-पुर्णा बयो न हो, विन्तु मतदान के समय ये सरकारी सदस्य रादेव सर- 
कार के पक्ष में श्ञीर गेर सरकारी सदस्यों के विपद मे मत्त देते थे ॥/ (8] सरकार 

१रा इग सुधारों को भ्रियास्वित करने हेतु लिये गये कदम इस श्रविनियम के एकदम 
विपरीत थे । (9) रेग्जे मेश्डोनेल्ड के श्रनुसार “मिण्टो-मार्ले सुधार जनतत्रवाद भीर 
सौकरशाही के योच एक प्रधूरा तथा प्रत्यकालीन समभोता था ।” (0) इन सुधारों 
में देश में घह हितति ला दी कि अन्त में 909 मे मोष्टेग्यू ने बह घोषणा की, कि 
“ब्रटिश सरवार का उद्दे श्य शर्च: शर्ने: उत्तरदायी ग़रकार की स्थापना करना है । 
भारतीयों के हृदय में भी इससे झ्रात्म-विश्वास जागृत हुम्ना 5 


909 से 949 के सध्य परियर्तत--सन्‌ 99 के प्रधितिषम के पारित 
होने से यूद॑ कुछ देवी पटनाये घटी जियते विवश होकर व्िटिश सरकार को उत्तरदायी 
सरकार की स्थापना में कुछ कदम उठाने पढे । जो एन. सिह के शब्दों में, “वल्छतुत' 
यह युग प्रत्यन्त महत्व की घटनाप्रो से परिपूर्ण है। इस युग मे श्रिढिश सम्राट से 
सम्राझो और एक प्रमुस राजमस्थी के साथ भारत-भूमि पर पहली थार पदापेंण 
किया । सायाज्ञी ने परिपदों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थापह्रो से भारत को पहनी बार 
बराबरी का स्थान दिया । उपन्‍्भारत मन्पों के पद पर पहली बार भारतवासी की 
निपुक्ति की एड, तथा पहली आर ब्रिटिश सरकार ने भारत में ग्रवना लक्ष्य उत्तरदायी 
राजनीतिक सस्था प्रो की स्थापना करना बताया झ्ौर स्वायत्त-स्यशासक प्रान्तों के 
संघीय भारत का नित्र क्षितिज पर उठता हुम्मा दिलाई दिया । इसो समय जनता की 
इच्छाप्रो के प्रसुसार बंगाल के विभाजन में संशोधन हूश्ा, भारत की राजधानी 
कलकाने से दिल्ली के लिए स्थानास्तरित की गई और यहा एक नया साम्राज्यीय मगर 
बसाने का निर्शेय किया गया, और विभिन्न राजनीतिक संय्थाग्रो में शषप्ट्रों के नर्भ 
और उम्र पक्ष और धाथ ही मुस्लिम लीग में ऐक्य हुआ और राष्ट्र के मेवाग्रों ने 
परस्पर मिलकर राजनीतिक प्रगति बेः लिए एक सर्वमान्य योजना बनाई | 

इसी दशाब्दोी में, ब्रिटिश राज्यों को बल हारा उखाड़ फेंकने के लिए सब 

857 के बाद सबंध बड़ा परुयम्त्र रचा गया, होमरूल (स्वशासन) प्राप्त करने के 
लिए और अनुचित विधियों को कार्यान्व्रित होने से रोकने के शिए एक बहुत बडा 
संगठित आंदोलन किया गया! सिक्‍लों के तीर्थस्थान से एक ब्रिटिश जनरल की 
ग्राजानुसार जलियांदालसा बास का भीयश हत्याकाण्ड ' हुआ, पंजाब में मार्भवलों की 
घोषणा को गई और शासन का काम फौजों भ्रधिक्रारियों को सौप दिया गया और 
दमन वी अत्यस्त कठोर तथा अस्यस्त ब्यायक नीति अपनाई यई / सब 94-]8 के 
यूरोपीय महायुद्ध का भारत पर भी प्रभाव पड़ा झोर देश को धन और जन की बहुत 
बड़ी बलि देनी पड़ी । इसी सप्रय इन्कलुएंजा का भी भीयस प्रकोप हुआ्ला और लोगों के 
कृष्ट कई गुना बढ गये । इस महामारी के कारण कुछ सप्ताहों मे कई लास आदमी 


है ह। 


मर गये । इन मरते वालों की सख्या विभिन्‍न झ्ाकड़ो के ग्रनुसार 60 लाख से एक 
करोड़ तक थी । इन बातो के अतिरिक्त प्रशासनीय एवं सविधानीय महुत्व के कितने 
हो परिव्तंत हुए, निष्केद्रीकरएा की नीति का विक्रास् हुआ, सम )9] में भारतीय 
छच्च न्यायालय एवट बना, रानू 9]2 से भारतीय शासन एक्ट बसा, लोकसेवा 
आायीग की निमूक्ति हुई शोर उसकी रिपोर्ट सामने आयी। माप्टेग्यू गौर ब्रिटिश 
शिष्ट-मण्डल वे अन्य सदस्य भारत आये, सन्‌ 98 से भारत के बंधानिक सुधारों 
पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई और सन्‌ 395, 96 तथा 99 में भारतीय शासम 
एब्ट बनाये गये +/" 
गर्ने. शर्न. 799 के अधिनियम की परप्ड-मृत्ति बनती गई। 909 का 
ग्रधिनियम भारतीयों को सम्तुष्ट न कर सका । ब्रिटिश सरकार भ्रपनी दमनकारी नीति 
में जरा भी परिवतंन नहीं कर रही थी। टर्की का समर्थन ने करने औ्रौर बंगाल- 
विभाजन रद्द परने से मुस्लिम भी ब्रिटिश बिरोबी हो गये । महायुद्ध में भारतीयों ये 
सक्रिय सहयोग दिया उसका भी प्रग्रजों हर प्रभाव पडा । महायुद्ध तू क्रि लोकतन 
के लिए लड़ा जा रहा था इसमे राष्ट्रीय ग्रानदोलन सशक्त हुम्ला । मुस्लिम लोग व 
कांग्रेस में भी झायसी सहयोग की भावना का उदव हुआ्ना । कांग्रेस के सर्म तथा गर्म 
दल में भेल्र हो गया । तिलक तथा श्रीमती एसीवीमेस्ट द्वारा चलाया गया होमरूल 
आदोलग भी [99 के ्रधिनियम को प्रारित करने मे सहायक रहा। मासठेग्यू ने 
भी भारतीयों को शासनाधिकार देने पर जोर दिया | उन्होने भारत-मचिय्र बनते ही 
भ्रपनी महत्वपूर्ण घोषणा की । 
माण्टेग्पु घोषणा-विशेषतायें - 20 भ्रगस्त, 987 को की गई मान्टेग्यू 
घोषणा में मुल्य घिच्चार था--मभारतीयों को शर्ते, शर्म: प्रशासन के हरेवा भाग में 
अधिकाधिक सस्या में शामिल किया जायेगा, ब्रिटिण शाम्राज्य के एक भाग के रूप में 
भरत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जायेगी। इसके लिए स्वप्रशासनिकत 
ससथाप्रो को ऋमिक रूप से विकसित किया जायेगा। इसके लिए उठाये जाने वाले 
कदमों के सपंय का निर्णय ब्रिटिश सरकार करेगी । 
इस घोषणा के तीम मास बाद साण्टेस्यु मिशन भारत झाया। तदोपराम्त 
विधार-विमर्ण के वाद वायसराय चेम्तफोई के साथ माष्टेग्यू मे यौभना प्रस्तुत को 
कि--जनता का नियत्रण स्थानीय संत्याओं पर हो प्रान्तो थे द्रंघ शासन की स्थापना 
हो, भारत-सचिव का नियत्रण भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारों यर कम हो, 
ओर सरकार को बिना उत्तरदायित्व दिये अधिकाधिक प्रभावित करने की युविधाए 
प्रदाव को जायें । 399 के अधिनियम का झाधार ये सुझाव ही थे । 
साण्टेय्यू घोषणा भारतीय इतिहास अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रसती है । 
ब्रिटिश सरकार श्रब अधिक दिनों तक झपने बायदो से नही मुकर सफ़्ती थी । यद्धपि 
माम्टेग्यू घोषणा भी पअस्पप्ट थी । इसमें यह नहीं बताया भ्रया कि भारत में किस 


२४६ *१६ कितने समय में उत्तरदायी शासन की ह्यापना होगी फिस्तु फिर भी यह 
मारतोयों की राष्ट्रीय एकता को सुरढ़ करने मे सहायक हुई । 
प्रश्न 5--799 के अधिनियम की सुख्य विशेषतायें कया थीं? हसका 
विस्तृत विवेचन फीजिये । 
अयवा 
भारत के संवेधानिक इतिहास में 99 का अ्रधिनियम श्रपना महत्ववूर्त 
स्थान रफ़्ता है । क्या भाप कथन से सहमत हैं ? 
अयवा 

39(9 के श्रविनियप द्वारा कहाँ तक भारत में प्रिटिश रास्कार ने उत्तरदादी 
शासन की स्थापना की २ 

उत्तर--मूमिका --9 फरवरी मंत्र )932 का लाई चेम्सफोर्ड में 99 
के एक्ट के विषय में कहा था, “इतिहास भ्रमिक विकास की एक घारा है । प्रकृति 
के समान मानव के कार्यों का भी मूल उदाहरण नही है, किस्तु उत्तके स्वरूप को ही 
प्रिधरतित बार देने वाले महर्वपूर्ण परिवर्तन उनमे होते हैं भौर यह उन्ही मे से एक 
है । यहू प्रधितियम 20 भ्रगस्त [97 को की गई इस घोपणा पर आधारित था 
कि “ब्रिटिश सरकार की नोति जिससे भारत सरकार पूर्ण रूप से सहमत है, यह 
है कि भारतमामियों को शासन के प्रत्येक्ष विभाग में प्रधिक में अधिक भाग दिया 
जाय जिससे भारत में धीरे-धीरे एक उत्तरदायी शासन की नोव रखी जा सके झौर 
बहु ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर रहकर स्वतभ्न रूप से काम कर सके 7” इस प्रकार 
श्रग्नंजों झा कहना था कि यह “भारत सरकार को उतम तथा श्रेष्ठ बनाने और चहाँ 
की जनता को अधिक संतुष्ट करने के लिए! पास किए यह हैं । 

कारण-- फिन्तू साम्राज्यवाद कभी उदार नही हो सकता, ब्भी उपहार नहीं 
दे सकता कभी दानशील नहीं हो सकता । यह परिवर्तन कुछ भंश में मालेंमिस्दो 
सुधार की प्रतिक्रिया स्वस्स, कुछ श्रश में प्रथम महायुद्ध के कारण स्वरूप तथा 
मुप्यत: भारतवाततियों के राष्ट्रीय झागदोबत और उसके बलिदान के फ़नस्वल्प ही 
किए गए थे । पर कारण चाहे कुछ भी रहे हो, वास्तव में 989 के एक्ट द्वारा 
कुपलेण्ड के शब्दों मे, "पसिद्धास्त तथा व्यवहार दोनों प्रकार से ऋ्रति का सा प्रभाव 
हुआ । सविबतत्र शासन (?शोशयलाा॥3' 0कशाकाएथाा) के परित्याग को ही 
अस्वीकार कर दिया गया ।”/ इस अधिनियम में कुछ विशेषत्ञाएं विशेष रूप से 
परिलक्षित हुई , जो निम्नतित्ित धीं-- 

३, दंधघ शासन--व्रिदिश सरकार का लक्ष्य धीड़ेन्धीरे श्रमिक विकास के 
आधार पर उत्तरदायी शासन को स्थायना करना था। इसकी आप्ति के लिए क्या 
कार्य किए जाय, इसे किस प्रकार भागे बढ़ाया जाय यह निश्चय करना एक जटिल 
समस्या हो गई थी / इस समस्या का हल हं थे शासन में बिला । शासव के क्षेत्र को 
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विभाजित करना उचित समझा गया ।इंस राजनैतिक दतता की व्यावहारिक 
आधार यह अनुमान था कि यदि भारतवासी एक प्रान्त के समस्त कार्यों को नहीं 
संभाल सकते ये तो कुछ को तो सभाल सकते हैं ।झ्लौर इस प्रकार अनुभव प्राप्त 
करके भविष्य में श्रधिक कार्य सभालने योग्य हो सदोंगे । इसलिए इस एवंट के अनुसार 
प्रत्येक प्रान्‍्त की व्यवस्थाविका सभा में से कुछ मस्त्री चुने गए और कुछ विशेष विपयों 
का भार उनके हाथों में सौंप दिया गया । यह मन्‍्त्री अपने प्रान्त की व्यवस्थापिका 
सभा के बहुमत के प्रति उत्तरदायों थे इन बविपयों के सम्बन्ध मे यह निश्चित कर 
दिया गया कि गवर्तेर मम्त्रियों की सम्पत्ति से ही कार्य करेगा। शेप प्रस्य विषय 
गवर्मर श्र उसकी कार्यकारिणी समिति के लिए सुरक्षित रसे गए । इस सम्रिति 
(8%60फाए० (९ए7०८ो) के सदस्य शभ्रव भी सम्कारी ही होते थे जो व्यवस्थापिका 
सभा के साथ झपनी नीति पर विचार-विमर्श करते हुए भी पहले के समान भारत- 
सचिव के श्रति उत्तरदायी थे । _ैघध शासन 9!9 के एक्ट की मुर॒य परन्तु साथ ही 
अपूर्वे एव विलक्षण विशेषता थी । 

2. उत्तरदायी निरंकुश शासन--इससे परान्तों में सुरक्षित विषयों के सम्बन्ध 
भें फिर भी निरंकुश शामन स्थिर रहा । हम्तांतरित विषयों के सम्बन्ध से प्रवश्य यहाँ 
आंशिक रूप में उत्तदायी शामन स्थापित हुप्रा ) परन्तु प्रान्तीय सुरक्षित क्षेत्र मे 
झय भी गवर्नर ही सर्वेशर्वा रहा उसके पभ्रधिकार इतमे विस्तृत्त थे कि यदि बह नाहता 
तो हृस्वांतरित द्वोध पर भी अपना पूर्ण प्रभाव डाल सपता था । भ्पने सुरक्षित छेन 
के गम्वस्ध पे बह केवल पालियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी था । 

केंद्रीय पायों के गग्वन्ध मे यह बात श्ौर सच थी। मंयुक्त रिपोर्ट के लेगकों 
ने भ्रपना ग्रह यह मत दिया था कि प्रास्तों मे उत्तरदायी सरकार मे प्रतिरिक्त बेन्द्र 
में श्रव भी निरंकुग शामन हो रहना चाहिये | सैद्धातिक रूप में भारत सरकार मेवज 
परालियामंद के प्रति उत्तरदायी रहे। परन्तु व्यायहारिक रूप में प्रतिनिधात्मदा 
सभा के साथ मम्पर्क बनाए रखकर भारतोय जन-मम्पत्ति के प्रति यह उत्तरदायों रहे, 
इसपिए संद्धान्तिक रूप में केछ्र में निरंबुश शामन का ही प्रभाव पडा । दंग प्रशार 
यह संमव था कि साम्राज्य शाहो के हित ये; लिए प्रतिनिधात्मक सभा के प्रति उत्तर- 
दागी रहने का, शब्दाडेग्वर से परिपृण घराश्वासन पदाचिए समाप्त हो जाग । 

3 लिलित एव धचल स्वभाय-- संत 99 थे; ट्वट द्वारा जो भारतीय 
विधान प्रस्तादित विया गया था बह मुरप रूप से लिखित थौर ब्रभावित्त था उसरा 
प्राधार ब्रिटिश पालियामेन्ट दास ब्रस्तादित झिया टुपा एक प्रस्ताव पा । 

इस शपद की एक विशेषता थी पसरा कठोर (परत) स्वश्व । येगा कि 
सर जाग मैरियट ने गया है, “पचल विधान बहू है नो। मेव एश विद्वेष, भतिग्कि 
एवं ध्यवस्थित कार्पे-वग्णाजों द्वारा, जो साधाररणत बाडून निर्माण जी यारय-द्रशायी से 

मिस हो, परिदतित थे संशोधित झिया जा सके ।7 भारतीय विधान की हृद्ता देसी 
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तख्ब में प्रन्त-निहिन थी कि कुछ विययों के अतिरिक्त, भारतीय व्यवस्थाविका सभा 
तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाएँ इसमे किसो प्रकार का वैधानिक परिवर्तन नहीं 
कर सकती थीं, केवल ब्रिटिश पालियामेन्ट के एक्ट हारा ही इस एक्ट का सण्डन 
फिया जा सकता था ; 


4 भारतीय ध्यवस्थापिका-सभा का सत्ताहीत स्वकहूप :--इस एक्ट द्वारा 
जिन मारतीग व्यवस्थापिका-सभाश्रों का निर्माण किया गया था बे प्रोफेगर डापसी 
के शब्दों मे, “कानुद निर्माण करने वाली सत्तारहित मंस्थाएँ” थीं। उनकी शक्ति 
और उनके अधिकार का सोत गव्भिष्ट ग्रॉफ इंडिया एक्ट था जो देश का सर्वोच्च 
एवं भर्यश्रे प्ठ नियत था । भारतोय व्यवस्थापिका-सभाग्रो के नियम तथा कातुत उममी 
समय तक वैध माने जा सकते थे जब रावोच्च नियम से उनका किमी प्रकार को 
विरोध नहीं होता था । नवीन एस्ट की यह एक श्रन्य विशेषता थी । 

5 एकात्मक स्वशप :--इसके ग्रतिरिक्त विधान यंघात्मक गे होकर ग्रभी तक 
शकाहाक था ) "संघ का तात्पयें” जैसा कि प्रोफेसर ड्रायसी ने लिखा है, “राज्य की 
शपित का बुछ समान इकाइयों के वितरण, जिमका मूल विधान हो और जिन पर 
विधान का ही नियत्रर हो (/ भारतवर्ष के वैधानिदा ऋम के लिए. यहू परिभाषा 
अभी उपयुक्त नहीं थी। स्विट्जरलेण्ड भ्ोर स राज्य ध्रमरीका के समान यहाँ को 
डुकाइपाँ और प्रान्तीम व्यवस्थापिक्रा-्सभाएँ स्वलत्र और रामाव स्थिति की गही थी । 
दसदेः विपरीत ये केसर वे श्धीन थी । गवर्भर क्षमरस जिरामे शासन तथा द्यवस्थावत 
क्षेत्र के मधस्त अधिकार अन्तर्तिहित थे, उनके लिए भी सर्वेर्या था । एक्रात्मकता का 
अथे यही है कि शासन मध्वस्व्री श्रधिकार केस्द्रीय शवित्र गे सस्लिहित रहे । 

#. दिपाक्षिक य्यवस्या --जिग समय इस एक्ट का जन्म हुग्रा थार उस समय 
भारतवर्ष मे तीन प्रकार के व्यवित थे जिन्‍्हे संतुप्ट करना था । प्रथम प्रकार के व्यतित 
के थे जो ग्रपे देश का शासत तथा देश के भाग्य-निर्माण मे भारतीयों का श्रधिक 
प्रभुत्व चाहने थे । द्वितीय प्रकार के व्यवित कुछ विशेष प्रकार के हितों के प्रतिनिधि 
दे तथा ततीय प्रफार के तोग थे जो भारतीय राजनीतिक सत्याश्ों वे म्रधिक उद्धार 
स्वरूप देने के लिए शीघ्रता करते से संकट का प्रमुभव करते थे । 99 के एक्ट 
इस इन तीनों प्रकार के वर्षो को, जिसके हृष्टिकोश झोर विचारों मे यथेप्ट भ्न्तर था, 
संतुष्ट करने की चेप्दा की गई । इंगलिए स्वभावतः ही यह एक्ट प्रगति तथा ब्राघा मे 
एक प्रकार का मध्य रूप था। तत्कालोन जागत राष्ट्रीय मावना को तया उन पद्चवात- 
पूर्ण स्पत्षितयों को जो सिद्धास्त से कहों ध्रधिक अ्रगुरूष को स्थान देते थे और दसलिए 
किसी भी सबीद छा ये परसी हुई यस्तुप्रो वे स्वीड्ार करने के पक्षे में न थी, एग 
एव द्वारा शाँत करने की भेष्टा की गई थी। ओर ' दसझा परिणाण था” जैसा हि 
हेवेसनाथ बनर्जी ने कट्टा है. “निरंकुश शासन घौर और लोइप्रिय शासन के मध्य 
द्विवाक्षित व्यवस्था का जरप ड 
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7. सामाजिक लचीला ;--इस एक्ट को ग्र तिम दो महत्वपूर्ण विशेषताएं 
शी--इसका सामाजिक स्वषूप और लचीलापन । इस एवट द्वारा प्रस्तावित शासन 
प्रणाली भारतवर्ष के वंधानिवा नाटक की कथा की प्रतिम घटना न थी। भविष्य 
मे थाने वाले उत्तराधिकारी एवट के पूर्व का यह केवल एक दृश्यमात्र था जो निस्संदेह 
अत्यधिक भह॒त्वपूर्ण था । नौकरशाही से उत्तरदायी सरकार की शोर अग्रसर होने 
वाले इस युग की प्रावश्यकताग्रो को घ्यान में रखकर ही इस एक्ट का निर्मागा किया 
गया था, बयोकि भारतवर्य में भ्ग्रेजो की नीति का लक्ष्य भ्रव उत्तरदायी सरकार ही 
था! जैसा कि मंतिस्यु ने महा या, “)99 के सुधार भारत को एक स्थाई विधान 
नही देते है । ये सुधार भ्रम्थाई हैं । ये सुपार ब्रिटिण पालियामैण्ट द्वारा संचालित 
सरकार तथा भारतीय जमता के प्रतिनिधियों द्वारा चलने वाली सरकार के बोच में 
एक पुल है ।/ 

भावी-पोजना :--इस एक्ट हारा यह निश्चय किया गया कि भविष्य में किए 
जाने वाले सुधारों के लिए दम वर्ष बाद फिर एक समिति काजृुनी व्यवस्था द्वारा 
स्थापित की जायेगी । उस समिति की रिपोर्ट का आधार भारत की बह योग्यता और 
बागर्ये-कुशलता होगी जिमका धमाण वे मन 99 के एक्ट के ग्रनुसार सौयि गए उत्तर- 
दायित्य के सम्बन्ध में देगे। अपने कार्य में भारतीय जितने अधिक योग्य और कुशल 
सिद्ध होगे उत्ते ही अधिक ग्रधिकार कार्य गौर उतना अधिक उत्तरदायित्व उन्हें सौंया 
जायेगा | इस नवीग मृधार से अमतुप्ट भारतीयों के लिए इस एयट का यह सामाजिक 
स्वरूप ही घैर्य का आश्रय था । उनकी प्राशा कुछ समय के सिए दब सी गई, परन्तु 
बहू भष्ट न हुई । विधान की इसी घारा में हमे भावी साइमन कम्रीशन के चिह्ठ भी 
्रस्तनिहित मिलते हैं । जहाँ तक विधान के लचीलेपग का प्रश्न है प्रावश्यकता पड़ने 
पर गवर्नीण्ठ श्रॉफ द डिया एयट के ग्रन्तर्गत बने हुए नियमों द्वारा विधान में महत्वपूर्ण 
परिवर्तेन किए जा सकते थे, इसके लिए परालियाग्रेण्ट के किसी भी प्रस्ताव की श्राव- 
इयकता से थी । इस एवट में वंधानिक परिवततेनों को मुख्य विशेषताग्रों को उद्ध,व कर 
दिया गया था, जिन्हें मियमों द्वारा व्यावहारिक तथा विस्तृत रूप प्रदान किया जा 

सकता था । 

प्रशत 6--/9]9 के भारत सरकार भ्रधिनियपत में निहित द्वद शासन ध्यव- 

स्था धिद्धान्ततः फोखली व व्यवहार में न घलते मोग्य थी 7 व्याय्या फोजिए । 
.. इत्तर-- हँ घ शासन 
भूभिका--के. दी. पुलिषाह्‌ के प्रनुमार “दंघ शासन प्रणाली एक 
अनोखा प्रयोग था । इगका मुस्य प्रयोजन व उद्द श्य भारतीयों को उत्तरदायों प्राप्तन 
थी कला में प्रशिक्षण देना था । निस्सदेह इसके निर्माता इस प्रणाली के दोपो और 
कमियो से परिचित थे परन्तु ये सोचते थे कि तत्कालोन परिश्यितियों में उसमे प्रधिर 
ब्रच्छा कोई प्रर्य विकत्प (चारा) न था ९” 








6 


फिस्यु 499 के एक्ट द्वारा प्रस्तावित ई ध-शासन प्रणाली संडातिक, विश 
एवं व्यावहारिक रूप में इतने प्रधिक दोषों से पुर्ण थी कि सभी ने एक स्वर से इस 
प्रणाली की निदा की । प्र प्रॉफ वकिन हैड ने सा समा में द्वौध शामन के संबंध 
में कहा था। "दंघ शासन के सिद्धांत के प्रति मैं स्वयं सर्देव बड़ा शंद्ित था । मुझे 
तो यह एक प्रवार के पाहित्य का मिच्या प्रदर्शण करने याला एवं गतिरोधक विधान 
का झ्रास्वाद सा प्रतीत होता है ।”! 

लॉ्ड बकिनहैड का सम्येन लाई कर्जन ने इन शब्दों में दिया कि “पके 
हंघ शासन से पृर्णा है।” विलियम गैरिस या मत था कि "दैघ शासन स्पष्ट रूप 
से एक दुर्बोध, भगाष्य एव जटिल प्रणाली है जिसका कोई तारिक पाषार नही है 
जिसका उद्गम प्रनुरूपता या समभौता हो है भ्रौर जो परियतंत प्रधया प्रवस्यात डे 
एक उपकरग्ग मात्र ही रक्षणीय है ।" 

सदय--भारतवर्ष मे द्वैंघ शामन प्रांशिक दान-प्रणाली का परिणाम पाल८ 
प्र्थाव्‌ शन--शर्नें, उत्तरदायों सरकार प्रदान करने की प्रणाली ही, मिमझा भावार 
20 प्रगस्त सन्‌ 9]7 की सम्राट की घोषरा थी, इसका उद्गम थी । 

इस प्रकार मुछ मुख्य विषयों के संबंध मे उत्तरदायित्व प्रदान करता, तथा 
हस्तांतरित क्षेत्र के शासन के संचालन और निमंत्रण वा प्रपिकार व्यवस्थापिका सभा 
को देना हो द्वौध शासन का उद्देश्य था । इस सुधार के पूर्व समस्त शासन के लिए 
गवर्नर भ्रौर उसकी समिति गवर्नर जनरल और उसकी शामिति के भ्रति प्रत्यक्ष हव 
से शोर उसके द्वारा ब्रिटिश पालियामेंट बे प्रति उत्तरदायी थे । "यदि प्रान्तों की 
ऊपर को नियंत्रण से निम्तनार करना चा.” जैसा कि किरल पुत्र ने कहा है, “ती गह 
भी सभव था जब ऊपर नीचे से नियंत्रण रखा जाएं । कार्य-कारिणी द्वारा वियत्रश 
का विकल्प भ्थवा अदश्षातर जनमत द्वारा नियंत्रस ही है।” इसी उरँश्य की पति 
के लिए हस्तांतरित क्षेत्र का नियंत्रण व्यवस्थाविका सभा को सौप दिया गया, और 
हस्तांतरित विषयों का शासन निर्वाचित सदस्यों अ्रयवा मधियों को सौंप दिया 
गया । 

प्रांतीय विभागों का विभाजन सुरक्षित विभागों भौर हस्तांतरित विभागो कै 
रप में कर दिया गया था। सुरक्षित विभागो के शासन का संचातन गवर्तर अपनी 
कार्य-कारिशी समिति को सहायता से मारता था, श्रौर इसका निरीक्षण व॑ तिमत्रश 
गवर्मर जनरल तथा भारत-सचिव करते थे ! हसम्तांतरित विषयों का शासन-प्रवन्ध 
गवर्नर ब्रपने मत्रियो की सहायता से करता था, भौर उसके लिए वे प्रात की विवादित 
व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी थे । आय, कानून का भर्थ विभाग जो महत्व- 
पूर्ण थे वे सुरक्षित विपय रखे गए । ईँ 

न इस प्रकार दो ऐसे पदाधिकारियों द्वारा, जिनके स्वरूप भर उत्तरदायिल मे 

ही विभिन्नता हो, द्विविध-शासत की इस नवीन प्रस्माली का नाम ही हँध शासन 
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है। श्री. बी. के ठाफुर ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, “शासन की यह नवीन 
प्रणाली दँघ शासन की प्रणाली है जिसका ग्र्थ है दो शासक प्रयवा दो सत्ताधारियों 
के अन्तर्गत शासन का संचालन । इस स्थान पर ये सत्ताधारी हैं। ब्रिटिश जनता 
और प्रान्तीय जन और इस शक्ति का यही मूल श्रर्थ भी है, परन्तु, क्योकि शासक 
का प्र्थ उस व्यक्ति ग्रथवा समिति से भी हो सफूता है जो उच्त्त मं शासनाधिकारी 
के निर्मित्त वास्तविक रूप से कार्यकारिणी के श्रधिकार का प्रयोग कर रही हो, 
इसलिए द्वघ शासन इस प्रणाली की श्रोर भी संकेत करता है जिसमै-- 

(अ) गवर्धर भर उसकी समित । 

(ब) गवर्नेर और मंत्रिगएा दोनो समानान्‍्तर रूप से शासन करते है । 

प्रथम का अधिकार सुरक्षित विषयो और कार्यों से सम्बन्धित है, भौर द्वितीय 
का सम्बन्ध हस्तातरित विषयों और कार्यों से है और जिसमे प्रथम उस समय तक 
प्रधान है जब तक कि द्वितीय स्वयं को विकसित कर उस पर छा जाएं ।” 

द्वॉंघ शासन का यह रूप तीनों ही दृष्टियों से दोषपूर्णा था जो निम्न हैं .--- 

() संद्धान्तिक दृष्टि से । 

(2) निर्माण की विधि या योजना की दृष्टि से । 

(3) ध्यावहारिक दृष्टि से । 

, सैद्धान्तिक हृष्ठिकोश-द्वँध शासन का मूलाधार ही दोपपूर्ण है | दघ 
शासन के प्रन्तगंत जिस सिद्धान्त की कल्पना की गई है वह कदाचितु यही है कि 
विचार मात्र से ही एक सरकार का विभाजन सभव है झौर यह भी सभव है कि इस 
प्रकार से विभाजित प्रत्येक भाग श्रथवा भागो के समूह को पृथक्‌ रूप से एक से 
अधिक कार्यकारिणी इकाइयीं के नियन्त्रण में रख दिया जाए, जो पृथक्‌ रूप से 
विभिन्न अ्रगो के प्रति उत्तरदायी हो । सचिन्द्र सिन्हा ने उचित ही कहा है कि, “उन 
राष्ट्रों के राजन॑तिक अनुभव द्वारा जिनमे लोकप्रिय अथवा उत्तरदायी सरकार की 
स्थापना है श्रथवा इतिहास द्वारा इस प्रकार की घारणा श्रयवा कल्पना को प्रभावित 
स्वीकार नही किया गया है ।” 

वास्तविकता तो यही है कि एफ सरकार का, चाहे वह निरंकुश हो भ्रथवा 
उत्तरदायी, श्रस्तित्व अथवा उसकी सत्ता मानव-शरीर के पअ्रवयवों के समान एक 
श्रथवा समग्र होनी चाहिए। शासन-विभागो का स्वरूप ही ऐसा है कि मानव-शरीर 
के श्रवयवों के समान वे भी अन्योन्याश्रित होते हैं ॥ ये उसी समय तक योग्यतापूर्वक 
कार्य कर सकते हैं जबकि विभिन्न विभागों में एक दूसरे को सहायता करने की प्रवृत्ति 
अथवा सहयोग की प्रवृत्ति हो | इस प्रकार परस्पर वे एक भ्रविभाजित संस्था की रूप 
घारण कर लेते हैं । उनके भाग करके उन्हें विभिन्न प्रतिनिधियों के नियन्त्रण में उस 
समय तक नही रखा जा सकता जब तक कि शासन को कार्य-प्रणाली की है। कार्य 
के क्‍्रयोग्य करना हो लक्ष्य न हो । सर रेजी बॉल्ड क्रॉडक ने इस सत्य का प्रतिपादन 
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निम्नलिखित शब्दों में फिया था, “ई घ शासन एक प्रकार फी वर्णंकर (प्|्व) 
व्यवस्था है जो कभी स्थाई नही रह राकती, वयोकि किसी देश भयवा प्रात बे शासन 
का संचालन दो पृथक्‌ भ्रयवा स्वतंत्र मन्दत्रिमंडलों द्वारा सफलता पूर्वक नहीं किया 
जा सकता ।" 

2, निर्माण की विधि या योजना की हत्टि से-सेझान्तिए दृष्टिकोण से 
दोपपूर्श होने के राय साथ, द्वंध शासन का निर्माण भी दुष्ट बुद्धि भौर श्रपकार फी 
से किया गया था । इराके निर्माण के कुछ दोप निम्न थे-- 

() ह॒स्तातरित विषयों का दोपपूर्णो वर्योकरण--गुरक्षित भ्रौर हरतांतरित 
विपयो का विभाजन शासम की व्यायहारिकः दृष्टि से निरकुश, राजनीतिशता के 
असहण था। दं घ शासन का निर्माण इस रूप में हुआ था । कि मन्त्रिगणा, शिनके हाथों 
में हस्तांतरित विपयो का शासन-प्रबन्ध था, कभी भी एफ विभाग के पूर्सा श्रध्यक्ष न 
हो सके । हस्तातरित विभागों को उनके स्वयं के ही क्षेत्रों मे भी स्वराज्य नहीं घा | 
भद्रास के एक मन्नी सर के० यो० रेड्डी ने इस रम्य वेधानिय व्यवस्था का वर्शन इस 
प्रकार किया था--- 

“पं बन रहित उन्नति व प्रगति का मित्र हैं, श्रौर भाप यह जानते ही हैं कि 
प्रग्ति एवं उन्नति झ्धिराश रूप से बनों पर ही ग्राघारित है। में व्यकयमाय भौर 
व्यापार का मंत्री हूँ परन्तु फैक्टरी पर मेरा कोई नियस्त्रण नही बयोकि वह एक 
सुरक्षित विषय है श्रौर बिना फ़ैवटरी के व्यवसाथ झौर व्यापार वी कल्पना ही व्यर्थ 
है) में कृषि मन्त्री हैं परस्तु सिंचाई पर मेरा नियन्त्रण नहीं। श्राप समझ सकते हैं 
कि इसका तात्पर्य क्या है--में व्यवसाय पश्रौर व्यापार का भश्री हैं, परन्तु विद्युत 
शक्ति पर भी भरा ग्रधिकार नही ।" जो कॉलेज और स्कूल भारतीय राजाप्रों भौर 
सवायों के वच्चो के लिए खोले गए थे या यूरोपियन, एंग्लो-इण्डियन, सँनिक 
अधिकारियों श्रौर सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए खोले गए थे, उन पर 
शिक्षा-मंत्री का कोई नियन्त्रण न था और वे रक्षित विषयों में रख दिए गए थे । 

इस प्रकार 99 के एक्ट द्वारा प्रस्तावित द्वघ शासन के अन्तर्गत भी एक 
भ्रन्य द्वौध शासन की व्यवस्था की गई थी और परिणामस्वरूप शासन रूपी देह के 
अस्थिपजरो में इस अ्रस्वोभाविक एवं श्रवास्तविक विभाजन के कारण इतना संघर्ष 
हुग्रा कि इस देह पर झ्राधात कर उन्होने शासन के समस्त स्वरूप को ही नप्ट कर 
दिया । 

(2) हस्तांवरित क्षेत्र का हीन एवं अनुत्तम स्वरूप--इससे भी श्रधिक दुर्भाग्य 
की वात यह थी कि दधशासन के श्रन्तर्गत हस्तातरित क्षेत्र को निम्म श्रेणी की 
तुच्छ दशा तह पहुंचा दिया गया था क्योंकि--- 

]. गवर्नर और कार्यकारिणी समिति के समान मश्रिगश सम्राठ के कर्मचारी 
नहीं जाते थे, जो भ्रपनी उदार एवं अद्वितीय कार्यहोनता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन 
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जो भ्रालोचना के योग्य होते थे भौर जिनका दूषित श्रमाव सुरक्षित क्षेत्र में सरकार 
तथा उनकी सहायता करने के अम्यासी श्रौर गर सरकारी सदस्यों--दोनों पर ही 
पड़ता है । 

इस प्रकार गैर सरकारी सदस्यों को चतुराई से प्रपने पक्ष में किया जाता था 
झोर उनकी नेतिकता पर प्रलोभन द्वारा विजय पाई जाती थी । संत्तेप में वेधशासन 
का निर्माण ही इस प्रकार किया गया था कि भविष्य में वह पतन के गरत॑ की ओर 
आ्रामुप्त होता चला जाये । 

(4) गवर्नर का स्थान--कफेवल इतना ही नही, दध शासन देर निर्माण को 
एक प्रति उच्च स्थान प्रदात किया गया है जिसका स्वरूप बडा ही विचित्र था। 
उसका स्वरूप केवल एक बृधानिक प्रध्यक्ष का स्वरूप नहीं था। उसे प्रनेक निरंकुश 
भधिकार धराप्त ये जिनका प्रयोग भी बह करता था। वस्तुतः प्रास्तीय शासव का 
केन्द्र बिन्दु वही था। उस प्रकार की अमुत्वपुर्णा स्थिति के होते हुए भी प्रत्येक प्रकार 
से अत्यधिक रूप में उसकी रक्षा का प्रवन्ध किया गया था । एक्ट द्वारा यह निश्चित 
कर दिया गया था कि व्यवस्थापिका सभा में कोई भी सदस्य उसकी ग्रालोचना नहीं 
कर सकता था । सरकारी रूप से भवन में उसके नाम की श्रोर भी संकेत नही किया 
जा सकता था | यह सब उचित ही होता यदि वह केवल वैधानिक श्रध्यक्ष ही होता 
और केवल झपने मन्त्रियों की इच्छानुसार ही कार्य करता | परन्तु भारतवर्ष में इस 
विचारधारा को स्थान प्रदान नहीं किया था, यहाँ तो गवर्मर को उत्तरदायी 
मन्त्रियों के अध्यक्ष के रूप में निरकुश कार्य करने का अधिकार - था १ साराश 
यह है कि उत्तरदायी सरकार की ढंघ शासन-प्रणाली में गवर्नर अनुत्तरदायित्व का 
अ्रवतरणा ही था । 

3 व्यावहारिक दृष्टिकोण से--दं घ शासन की व्यवस्था केवल सिद्धान्त और 
निर्माण के कारण ही प्रसफल नही हुई वरद्‌ उसका व्यावहारिक रूप भी दोप- 

पूर्ण था-- 

(ह) सयुक्त उत्तरदायित्व को अनुपस्थिति --सयुक्त उत्तरदायित्व प्रत्येक 
उत्तरदायी सरकार का स्वीकृत एवं महत्वपूर्णां तत्व है । परन्तु सव्‌ 929 के एक्ट के 
अन्तर्गत गवर्नेये ने. इस सिद्धान्त का ब्रवोग नहीं किया । किसी सी अन्य में इस 
सिद्धान्त को ग्रहण नहीं किया यया । यह सत्य है कि एक्ट मे संयुक्त उत्तरदायित्व के 
सिद्धान्त का निम्त प्रकार से प्रतिपादन किया था “हस्तान्तरित विपयो के सम्बन्ध मे 

| अवर्न॑र अपने मन्त्रियों की सम्म्ति से कार्य करेगा,” जब तक कि उनसे मतभेद होने के 
यथेप्ट कारण न हो ! “मन्त्रियो” शब्द का स्पष्ट संकेत संयुक्त उत्तरदायित्व की ही 
और है । परन्तु एक्ट की एक अन्य धारा को व्यावहारिक रूप प्रदान कर इस महत्व- 
पूर्णों धारा को एक प्रकार से समाप्त सा कर दिया गया था। कार्यकारिणी समिति 
और .- मन्त्रि-मण्डल की कार्यप्रणाली के सुगम सचालन हेतु नियम बनाने तथा 
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भादेश दे का प्रधिकार केबल गवनंर को ही था । इस प्रकार बनाए यह नियमों के 
अन्व्गंतत सबुयत उत्तरदायित्व को बैल झप में तष्ट कर दिया गया । नियम इस अकार 
के बनाए यए कि गदर के निए यह सम्भव हो सके कि पैह प्रत्येक मन्‍्तरी से पृथक 
एप में व्ित्रा सके भर प्रपने व्यक्तित्व के प्रभाव से उसे भुझा मक्े। संयुक्त उत्तर- 
दायित्व रहित मन्कियण्स्क को मस्त्रिमण्डल कहना हं। उत्त शब्द को निरयंक बनाना 
है, दमो तत्व बे इृष्टियत रुप ३7 सर प्रती दमाम मे उचित हो ह्हाया किद्वप 
शासन की. व्यवस्था के भ्रन्तमंत प्रजातन्त॒क प्रत्येक भाव एवं सम्भावना होते हुए 
भी बह आत्मा रहित धरीर के समान हो था | 

(ब) गबर्र की भ्रपिरतर प्रपहरण की नौति--व्यावहारिक हथ में गवनेर को 
इतने प्रधिकार प्राप्त हो गये, जितने इस गुकार के पृवें करायित' फभी नहीं थे । 
क्िरत पत्र के तिम्म विश्नेषण से यहे भली प्रकार स्प्प्ट्हो जाएगा-..- 


देने का अधिकार था ; गेवनेर इन नियमों का निर्माण इस प्रकार से करते थे कवि 

प्रषिक से प्रधिक अधिकार एक धाधन को सत्ता उनके हाथो मे केव्दित हो जाये । 
(7) इसके भ्रतिरिक्त गवर्सर मन्त्रियों ये व्यक्तिगत रूप से सम्मति लिया 

करते पे । इस अकार सम्मति मे मतभेद होने के आधार पर मजयों को सम्मति को 


प्रणने एक पश्न में लिखा था डक एक पुस्तकालय समिति की नियुत्रित मे भी) गवनंर 
ने उन को सम्मत्ति को अश्वीक्ृत कर दिया था | हि 

(४) इसके प्रतिरिक्त प्रास्तरों में गवनेरों ने यह अनधिकृत सिद्धान्त प्रचलित 
किया कि मन्त्रियों का कत्त ब्य केवल उसे सम्मति अदाव करना था । एक्ट के अश्तगंतत 
भारतीय सरकार डरा बनाये गये नियमों द्वास यह विचारधारा प्रचलित की गई कि 
नई समित्ति आदि की उपत्यिति का उह शव गयनेर के) सम्मत्ति के क्षेत्र मे वृद्धि करता 
ही था । इसका तात्पर्य पह हुआ कि मस्थ्रियों को सम्मति को स्वीकृत प्रथवा प्रस्वोकृत 
करने की प्र्ण स्वतन्यत्ता यवर्मर को मिल अंईः चस्तुत: मद्राप् सरकार के कावुत 
पैम्क्‍्धी सरकारी पद्मघिकारी तो इस सीमा तक पहुच गये कि वयवस्थापिका सभा 
हारा हस्तास्तरित शेत्र में कुछ नियुक्ति किये जाने पर उन्होंने इसका विरोध इत्त 
भाषार पर किया कि नियुक्त करने का उत्तरदायित्व केवल गवर्नर का ही था । 
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सुरक्षा की जा सके । किन्तु इसकी प्रशुद्ध व्याख्या इस प्रकार की गई कि मत्रियों के 
विभागों से सबधित सविस के सदस्यों को नियुक्ति, उनका पद इत्यादि सब बुद्ध पूर्ण 
रूप से गवर्नर के नियत्रण में छोड़ दिया जाए । इससे गवर्नर के कार्य-द्वीव का भौर 
भी भ्रधिक विस्तार हुमा । 

(५) नियमों के अनुसार यह निश्चित कर दिया था कि सुरक्षित भौर हस्तवि- 
रित क्षेत्रो के पारस्परिक बैमनस्य औौर भंगड़ों के निर्णय के सबंध में प्रतिम भ्रधिकार 
गवर्नर का था । यह नियम गवर्नर को भौर भी श्रधिक प्रधिकार प्रदात करने वाला 
सिद्ध हुआ । इस सुधार के पूर्व विभागों में किसी प्रकार का झगड़ा होते पर उसका 
निर्शय उस कौंसिल के बहुमत द्वारा किया जाता था, जिशामे इस प्रकार के निर्णय के 
लिए प्रार्थना की जाती थी । परन्तु भव यह श्रधिकार गवर्मर को प्राप्त हो गया इससे 
गवर्नर की कार्य-झारिणो समिति झौर उसके मत्रि-मंडल के प्रधिकार कम हुए झौर 
गवर्नर का अधिकार-दोग्न और भी व्यापक हो गया। 

सब्‌ 99 के एयट द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि हस्तातरित 
क्षेत्र से सवधित विपयो के संवध में गवर्नर जवरल के श्रति उत्तरदायी नहीं रहेगा 
झौर वह अ्रपने इस उत्त रदायिश्व का भार लोकप्रिय मंत्रियों को सौप देगा, जो निर्वा- 
चित व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होगे। परन्तु गवर्नर होंगे ते ऐसा नहीं 
किया और जिसी के प्रति उत्तरदायी न रहकर हत्वयं इस झधिकार का उपयोग किया ! 
इस व्यवस्था का यही परिणाम हुआ कि सरकार के हस्तांतरित पक्ष की शक्ति प्रौर 
भी क्षण होती गई । सारांश में किरण पुत्र का कथन है कि, “इस प्रकार प्रान्तीय 
स्व॒राज्य का अर्थ गवर्नर के अधिकारों में धृद्धि और समानास्तर रूप से व्यवस्थापिका 
सभा के प्रति उसके उत्तरदायित्व में कोई वृद्धि त हीना ही था । गवरनेर के निरंकुश 
शाप्तन के कारण 99 के एक्ट द्वारा प्रदान किए गए पाक्षिक उत्तर-दायित्व की 
पूर्णाता एक स्वप्न के समाव ही रही । 

(स) मंत्रिगए-व्यावहारिक रूप में कार्य-ऋारिणी समिति के परिशिष्ट साप्र-- 
ज्वाइन्द सेलेक्ट समिति का कथन सर्वेया उचित ही था कि सुरक्षित झौर ह॒स्तांतरित 
क्षेत्र मे किसी विषय पर भी संयुक्त रूप से विचार-विमर्श होगा युक्ति-संगत था। 
“राजकीय आ्रादेश-पत्र' मे भी गवर्नर को इस प्रकार के झ्रादेश प्रदान किए गए थे । 
लोकसभा मे स्वयं मोटेग्यू ने कहा था। 

यह प्रत्यत भ्रवश्यक है कि अ्रवस्थात श्रथवा परिवर्तन के इस काल में इस 
प्रकार के अवसर श्रवश्य होने चाहिए जब दोनों पक्ष परस्पर विचार कर सके तथा 
एक दूसरे को प्रभावित कर सके ॥7 

पारस्परिक विचार-बिमशे की यह अणाली अ्रधिकाश ग्ास्तों में प्रचलित नही 
की गई ! यदि कभी बिचा्ों के आदान-प्रदान के अवसर श्राए भी तो वे केवल माम 
के लिए ही थे | उदाहरण स्वरूप बंबई मे पारस्परिक विचार के अवसर पर सुरक्षित 


है 
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(ग्र) व्यवध्थाधिका सभा में उपस्थित जनता के उन प्रतिनिधियों के मत द्वारा 
सन्रि-मडल को हटाया जा सकता हो, जिनका विश्वास श्राप्त करता उनके लिए 
प्रत्यायश्यक है । 

(व) मत्रियों को भ्रपने विभागों पर पूर्ण अधिकार होता चाहिए जिम्तते उत 
विभागों के सबंध में निर्धारित की गई नीति से यदि किसी प्रह्मर की परिरियति का 
जन्म हो ये सफलता के साथ उसका पक्ष ग्रहएा कर सके । 

(स) मतियो के प्रत्येक कार्य की म्ालोचना करने तथा उसे स्वीकृत एवं भ्रस्वी- 
कृत फरने के प्रवसर व्यवस्थापिका सभा को प्राप्त होने चाहिए" । 

उपयुक्त तत्वों के भ्राधार पर द्वंघ शासन की परीक्षा की जानी चाहिए-- 

(प्र) भवन का निर्माण ही ऐसा किया गया था कि व्यवथापिका समा के 
प्रति मश्रि-्मडल का उत्तरदायित्व एक पाखड के रूप में रह गया | सरकारी और 

नियुक्ति किए गए सदस्यों की उपस्थिति सदा हो एक दीवाल के समान थी शिप्से 
मत्रि-्मडल की स्थिति नाम मात्र के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं रहती थी। यद्यपि 
निर्वाचित सदस्यों के कुछ मत उन्हें प्राप्त हो जाते थे इसके ग्रतिरिकत 70 प्रतिशत 
निर्वाचित सदस्यों में से श्रधिकांध सदस्य विशेष हिंतो के प्रतिनिधि होते थे जंसे 
यूरोपियन चेम्वर्स प्रांफ कॉमर्स, जमोदार पादि । इन हित्तो के प्रतिनिधियों के मत 
बह वे किसी नियम पर लिए जाए सेव ही सरकार के पक्ष में रहते थे जो इनके 
लिए जीवन-दाता के समान थे । 

उस सवध में मद्रास का उदाहरण दिया जा सकता है| वहाँ के निर्वाचित 
सदस्यी की सख्या 86 थी जिनमे हिन्दु, मुसलमान झौर ईसाई सभी के प्रतिनिधि 
सम्मिलित थे | इसके विपरीत सरकार का बहुमत स्पप्ट रूप से 4 था। इस प्रकार 
यदि कोई सदस्य निर्वाचित सदस्यों के मत 23 मत ध्राप्त कर सकता तो बह मत्री का 
पद प्राप्त कर सकता था जो सेंद्धानिक रूप से व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी 
होता था । वाल्तव में वह जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी न 

था प्रपितु वह विभिन्न हितों का श्रतिनिधित्व करने वाले और सरकारी तथा निम्नुक्त 
किए गए गैर सरकारी सदस्यों के श्रति उत्तरदायी था । इस कघन की परुष्दि सर चाल्स 
टीड हन्टर की स्वीकृति से हो जाती है कि सरकारी और गंर सरकारी सदस्यों को यह 
आदेश प्रदान किया गया था कि वे सरकार को सहायता करे ॥ 

“उत्तरदायी मत्रिन्मडल' के ग्रदृष्ट का श्रनुत्तरदायी पक्ष से समीकरण प्रथवा 
एकरूपता किसी प्रस्य प्रकार की श्रपेक्षा इस बात की झधिक स्पष्ट कर देती है कि, 
जैसा कि किरल पुत्र मे कहा है, “एक्ट का उद्दे श्य कुछ भी रहा हो, मत्रि-्मडल व्यव- 
स्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी नही है, श्रौर वह जन सम्मति से स्ववत्र रूप में ही 
अपना कार्य करता है ॥” 

(व) द्वितीय तत्व के आधार पर परीक्षा करने से ज्ञात्र होता है कि मंत्री को 
झपने विभाग पर तनिक सा भी नियंत्रण नहीं श्राप्त था, जिसे उसे शासन प्रबन्ध 
+ट 
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करना था। प्रत्येक प्रकार के निर्शय का अधिकार गवर्मर को था। प्रत्येक विभाग 
पर उसी का नियत्रण था । मन्रियो को केवल सम्मति देने का अधिकार था, जिसे 
कभी तो मम्नता के साथ अस्वीकार किया जा सकता था और कभी उसके बिना भी । 
भन्नी की तुच्छ स्थिति का निर्देशन करते हुए नवाब भ्रली चौधरी ने कहा था, “इसका 
यह परिणाम हुआ कि यद्यपि अपने शासन-प्रवन्ध के सर्वंध में मन्नी व्यवस्थापिका सभा 
के प्रति उत्तरदायी था, परन्तु लगभग समस्त विपयो के सबंध के भ्रतिम निरंय 
गवनेर का ही होता था, यच्थपि कौसिल से उसका अत्यत कम सम्पर्क था ।” ञ्र तत 
इसके दो भयंकर परिणाम थे-- 

(0) जब एक विभाग पर एक मत्नी का अधिकार न होकर, एक गवर्मर का 
पूर्ण प्रभुत्व था, इस समय स्वयं मत्रि-्मडलीय उत्तरदायित्व का स्वरूप ही पाखण्ड- 
पूर्ण होगा । इसके अतिरिक्त नियमों द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि गवर्नर 
के कार्य श्रौर उसके निरणुंयों पर व्यवस्थापिका सभा किसी प्रकार की कोई टिप्पणी 
नही कर सकती थी । 

(7) निकट भविष्य में यह भ्रमपूर्यण वैधानिक सिद्धात प्रचलित हो गया कि 
मत्रिगणा कौसिल के प्रति उत्तरदायी न रहकर एक गवनेर के प्रति उत्तरदायी थे 
बगाल के राजा ने, जो मद्रासप्त के प्रधानमत्री भी थे, यह घोषित किया क्‍्योक्ति उनकी 
नियुवित गवर्नर द्वारा हुई थी, इसीलिए वह्‌ केवल उसी के लिए उत्तर-दायी थे । 

इस प्रकार एक्ट के निर्धारित उद्दे श्य को पूर्ण रूप से विकृत कर दिया गया 
था । भमन्त्री की स्थिति भवन के एक नेता से गिरकर एक निम्न पदाधिकारी के समान 
ही हो गई थी | द्वंघ शासन प्रणाली मे मन्त्रिपद स्वीकार करने का प्र्थ वास्तव में 
जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होकर उनकी सेवा न कर के सरकार के हाथो की 
कठपुतली मात्र बन जाना था । 

(स) तोसरे तत्व के भ्राधार पर परीक्षा करने से ज्ञात होता है कि किसी प्रात 
की ब्यवस्थापिका प्रणाली के अन्तगंत ऐसी व्यवस्था कही नही थी कि व्यवस्थाविका 
सभाझओझो को मत्रियों के कार्य को झस्वीकृत करने की सुविधा प्रदान की गई हो । 
ब्रालोचना का गला घोद दिया गया था। विरोध को मूल रूप से नप्ट कर दिया गया 
था । प्रधिकाशत: अविश्वास प्रस्तावों को अवध घोषित कर दिया जाता पा, जैसा 
एक बार बगाल व्यवस्थापिका सभा के सभापतियों ने किया था । 

इस प्रकार पाक्षिक रूप मे भी उत्तरदायी सरकार, जो दस सुधार एबंट का 
मुख्य लक्ष्य था, क्षेत्र में किसी भी हृष्टि से प्राप्त न की जा सकी । 

दवध प्रणाली के भ्न्तर्मंत्त श्राथिक समस्या--द्वेघ शासन की व्यवस्था के 
प्रन्तर्गत प्राधिक कठिनाइयो ने उत्तरदायी शासन का स्वप्न और भी भंग कर दिया । 
सन्‌ 99 के एक्ट से सदधित जो बात भारतीयों ने सबसे अधिक पसन्द की वह थी 
कि शिक्षा, स्वास्थ्य एव सफाई आदि जंसे विभाग, जिनसे राष्ट्र निर्माण संभव होता 
है, लोकप्रिय मत्रियों के हाथों में सॉप दिए गए थे । इसलिए प्रव इस बात की प्राशा 
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करना स्वाभाविक ही था कि राष्ट्रीय उन्नति की जिन योजनाओं के लिए पिछली 
कौ्िल व्यर्थ ही चिल्लाती रही थी, भ्रव प्रयोग में लाई जाएगी। परन्तु शीघ्र ही 
सह प्रकट हो गया कि इस ग्राशाओं को जस्म इसलिए दिया गया था कि कालास्तर में 
इनका गला घोट दिया जाए । सुधार करने के लिए इन विभागों को घन नही दिया 
जाता। केन्द्रीय अर्थ विभाग की दी जाने वाली प्रातीय भेट का घन लाड़े मेल्टन ने 
पहले ही निश्चित कर दिया था । 

मद्रास 348 लास; बम्बई 46 लाख; बगाल 63 लाख; संयुक्त-प्रदेश 280 
लाख; पंजाब [75 लाख, मध्यप्रदेश 22 लाख झौर झ्रासाम 5 लाख । 


इस प्रकार यह स्पप्ट ही है कि भारतीय आान्तों पर यथवेप्ट मात्रा मे भार डाल 
दिया गया था। मेस्टय निर्णय ने, जंसा कि किरल पुत ने कहा है, “उत्तरदायी 
सरकार के शिशु को उपके जम्म लेने से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था ।” 

प्रान्तो के ब्राधिक प्रबन्ध के कारणा स्थिति और भी बिगड़ गईं। ज्वाइन्द 
सेलेक्ट कमेटी ने विभाजित धन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया | थ्राय का विषय 
विशेष रूप से एकीभूत क्षेत्र ( (०॥०एए७॥ प्रा४ती०४०४ ) के विषय के रूप मे 
छोड़ दिया गया । कालातर में आय का विपय सुरक्षितक्षेत्र के अन्तर्गत रख दिया 
गया । धर्थ-विभाग का स्वरूप हो ऐसा होता है कि विश्व के समस्त क्षेत्रों में यह 
विभाग प्रन्य विभागों से अधिक महत्वपूर्ण होता है ! भारत वर्ष में अर्थ-विभाग की 
स्पिति को विशेष रूप से हृढ बनाया गया था | अन्य विभागो के समस्त प्रस्तावों भौर 
योजनाम्रो पर इस विभाग के प्रतिनिषेध का अधिकार प्रयोग करने की स्व॒तस्त्रता थी । 
लवीन व्यय सम्बन्धो समस्त विपयो का निरीक्षण करने और उन पर झपनी सम्मति 
प्रदान करने का अधिकार भी भ्र्थ-विभाग को था। इस प्रकार निरीक्षित योजनाप्रो 
दर धन ध्रदान करने का जिनका निरीक्षए न किया गया हो-प्रविकार भी प्र्थ-विभाग 
को था । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा व्यवक्ताय संवधी विभागों में ही सबीच प्रकार की 
मोजनाएं विशेष रूप से तंयार की जा सकेदी थी । इस प्रकार इन विपयों से सब्धित 
हस्ताँतरित विभाग प्रत्यक्ष रूप से कार्यकारिणी समिति के एक सदस्य के नियन्यण में 
रख दिया गया और यह स्पष्ट ही था कि यह सदस्य लोकप्रिय मत्रियों की भाषनाग्रो 
से सहानुभूति प्रदर्शित करने में प्रसमर्थ प्िद्ध होगा। वास्तव में आ्रधिक प्रबन्ध के 
कारण मस्तियो की दशा बड़ी दयनोय हो गई थी। इस सम्बन्ध में सर सोहस्मद 
फ्चरूदीन का कथन उल्लेपनीय है कि "बिना धन के मुझे योजना तैयार करने वाले 
एक साधारण ऊरमंचारोी के समान ही संमक्तिए और जद बह ( योजना ) तंयार हो 
जाती तो बर्थ-विभाग को यह सधिकार होता था कि घन के भ्राधार पर वह इसे 
समाप्त कर दे ।/* 

इसके भ्रतिरिक्त सर के० दी० रेड्डी का कथन भो उल्लेजनीव है, “सुरक्षित 
क्षेत्र में प्रबंबिनाग की सुहृढ़ स्पिति ने मंत्रियों को स्थिति मे श्रोर इसके द्वारा एक 
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अन्य प्रकार से व्यवस्थापिका सभाओं के कार्यक्रम में भी एक विशेष प्रकार की बाधा 
अथवा भ्रसुविधा उत्पन्न कर दी थी । कार्यकारिणी समिति हस्तातरित विभागों की 
प्रत्येक योजना से परिचित रहती थी, जबकि सुरक्षित क्षेत्र का कार्य क्रम गुप्त रहता 
था | इसलिए धन के सवध में पूर्णतः परिचित होने के कारण और धन प्राप्त करने 
के लिए उन्हें प्रत्येक प्रकार की स्थिति का ज्ञान होने के कारण कार्यकारिणी समिति 
के सदस्य कुछ समय पूर्व ही धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र देते है । इस प्रकार 
कार्यकारिणी समित्ति के सदस्यों को फिर से यथेष्ट घन मिल जाता है भौर इससे वे 
श्रपनी योजना ग्रो को पूरा करने में सफल होते हे ।/ 

इस प्रकार व्यावहारिक दृष्टि से दध शासन को नप्ठ करने में ग्राथिक प्रबन्ध 
का भी यथेष्ट हाथ था । 

निष्कपंत: जिस द्वंघ शासन प्रणाली द्वारा उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाने 
वाली, व्यावहारिक रूप में बही अत्यन्त अनुत्तरदायी सिद्ध हुई। प्रारम्भ से ही 
मत्रिमण्डल के उत्तरदायित्व का निषेध किया गया । प्रभावपूर् व्यवस्थापक नियन्त्रण 
की आशाप्रो को कली रूप में ही नष्ट कर दिया गया। ग्रर्थ-विभाग की विनित्र एवं 
महत्वपूर्ण स्थिति श्रौर सिविल स्विस के झ्रनत एवं व्यापक प्रभुत्व के कारण व्यव- 
स्थापिका सभा वास्तव में माले'-मिन्टो सुधार एक्ट के अन्तगंत स्थापित की गई 
व्यवस्थापिका सभाग्यों का ही दूसरा स्वरूप थी। सारांश रूप में किरल पुत्र का कथन 
उल्लेखनीय है--“द्वंध शामन रूपी पशु मे जो माले'“मिन्टों ढम की प्रनुत्तरदायी 
सलाहकार समिति ग्रौर उत्तरदायी मत्रिमण्डलीय सरकार का सम्मिश्रण था, प्रथम 
की विशेषता प्रायु के साथ-साथ अधिक स्पष्ट होतो जाती है, यद्यपि वर्ण और स्वरूप 
द्वितोय का ही रहता है ।” 

प्रशश 7--935 के भारत सरकार उह्धिनियम के मुख्य लक्षणों का परोक्षणश 
कीजिए । 

श्रयवा 
935 के भारत सरकार भ्रधिनियम को मुख्य विशेषतायें दया थों ? 
श्रवया 

935 के भारत सरकार प्रधिनियम द्वारा प्रस्तावित भारतोय संघ के लक्षणों 
की झ्ालोचनात्मक व्याउ्या करिये । 

उत्तर--भूमिका--भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के उद्ू श्य 
से ब्रिटिश सरकार ने ।935 का भारतीय शासन अधिनियम बनाया । बहु 935 
का जो सविधाम बना वह एक बहुत लम्बा श्रोर जटिल संविधान था; जिसमें 45] 
घाराएं और 5 सूचियाँ सम्मिलित थी । इस अधिनियम के अन्तगंत भारतीयों को 
प्रान्तीम क्षेत्र में स्वायत्त-्शासन, केद्धीय क्षेत्र मे ग्राधिक उत्तरदायी शासन एवं श्रखिल 
भारतीय संप देने की व्यवस्था की गई। 
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सन्‌ (935 का अधिनियम अपनों विशेषताओं के कारण एक रहस्यपुर्ण 
अधिनियम कहा जा सकता है। इसके लागू होने के कुछ हो दिनों पहले मेहर ने 
इसकी रूपरेखा देखकर इसे दासता का विधान” कहा था। उन्होने श्रागे कहा था कि 
इस विधान के अन्तर्गत “प्रान्तीय स्वशासन की स्थापना की जाने बाली थी परन्तु हमे 
अनुशासन में रखने के लिए वहां एक सर्वशक्तिमाव और तानाशाह ग्रवर्न॑र होगा । 
सबसे उच्च पद पर सर्वोच्च तानाशाह वायसराय पघारेगे जितके हाथों मे इस बात 
के सम्पूर्ण श्रधिकार होगे कि इच्छानुसार कार्य करें तथा जब चाहे तब प्रतिवन्ध 
उपध्यित करे । औपनिवेशिक सरकार के सबंध मे अंग्रेजों के शासक वर्ग की 
बुद्धिमत्ता वास्तव में इतनी कभी स्पप्ट नहीं हुई होगी और यह सम्भव है कि हिंटलर 
और मुस्तोलिनो जैसे व्यक्ति भी उनकी प्रशसा करे और भारतवर्ष के वायसराय को 
ईर्ष्या की हृष्टि से देखे +" 

यह प्रधिनियम भारतवर्ष मे उत्तरदायो शासन की स्थापना करने की दिशा में 
दूसरा कदम था । इसका मूलाधार सद 299 का ग्रधिनियम था । इसकी प्रमुस 
विशेषता प्रो को मिम्नाकित ढग से व्यक्त किया जा सकता है-- 


4, संघोग-शासन को स्थापना--935 के अ्रधिनियम के श्रनुमार ब्विदिश 
भारत के प्रान्तो और भारतीय रियासतों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की गई । 
यह सघ [। ब्रिटिश प्रान्तो, 6 चीफ कमिएनर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतो से 
मिलकर वनता था, जो स्वेच्छा से सध में सम्मिलित हो । अधिनियम के पनुसार प्रान्तो 
के लिए सघ में सम्मिलित होना अनिवाय था, परन्तु देशी रियासतों के लिए ऐक्छिक 
था । सघ में सम्मिलित होने वाली प्रत्येक इच्छुक देशी रियासत को एक “प्रवेश-प्रपव 
(500 ४77०0६ ० 0००९५७॥०४) पर हस्ताक्षर करने होते थे । इस प्रपत्न में उन शर्तों 
का उल्लेख किया जाता था, जिन पर वह संघ से शामिल होना चाहती थी । सघ की 
इकाइयों को अपने ग्रातरिक मामलो में स्वशासन प्राप्त था। ग्रधिनियम के अम्तमंत 
एक सप न्यायालय स्थापित किए जाने को था । 

2. केद्द्र में ं घ-शासन फो स्थापना--935 के अधिनियम ने प्राभ्तों मे 
द्घ शासन समाप्त करके उसे केन्द्र मे आरभ कर दिया । संघ के अन्तर्गत प्रशासन 
के विपय दो भागों में विभक्त थे--(क) रक्षित (ख) हस्तातरित । रक्षित बिपयों में 
प्रतिरक्षा, विदेशीय सम्बन्ध, वेदेशिक कार्य, घामिक विंपय भौर जन-जाति क्षेत्र 
सम्मिलित थे । इस बिपयो का प्रशासन अपने तीन परामर्श दाताओ। की सलाह से, 
जितकी बढ स्वयं नियुक्ति करता था सीधे गवर्नर जनरल के प्राधिकार के भ्रन्तगंत 
था । हस्तातरित विपयो कै प्रशासन के सम्बन्ध में महाराज्यपाल (गवर्नर जनरल) को 
एक संक्रि-्परिपर्‌ नियुक्त करनी थी जिसमे मत्रियो कौ सद्या 0 से प्रधिक नहीं हो 
सकती थी । इन मत्रियों की नियुक्ति उन लोगो में से की जानी थी जिन्हे केन्द्रीय 
विधान-मण्डल का बहुमत प्राप्त हो । सघीय मश्रिमण्डल को यक्त सुरक्षित विभागों के 
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3, प्रस्तावना का झ्रप्राव--इस झधिनियम में प्रस्तावना नही जोड़ी गई थी 

क्योंकि झधिनियम के रचयिता किसी नई नीति की घोषणा नही करना चाहते थे । 
अधिनियम का मूल्याडून 

]935 का शासन अधिनियम भारत को उत्तरदायी शासन सौंपने के उद्देश्य 
से घनाया गया था किन्तु श्रधिनियम की धाराप्रों को गौर से देखने पर मानूम होता 
है कि यह एक ऐसा ग्धिनियम था जिसने भारतीयों को शक्ति देने के बदले शक्ति 
प्रग्नेजों के हाथ मे ही रखी श्रौर भारतीयों की प्रशासन करने की शक्ति का उसी 
प्रकार परीक्षण किया था, जिस प्रकार एक हाथ पाँव बंधे हुए व्यक्ति को न॒दी में 
फेंक कर उसकी तैरने की योग्यता का परीक्षण किया जाता है । 

यद्यपि कूपलैण्ड के प्रनुसार 935 का अधिनियम रचनात्मक राजनीतिक 
विचार की एक महान्‌ सफलता थी जिमने भारत के भाग्य की घर मग्रेजों के हाथों से 
भारतीयों के हाथ में बदल दिया । इसके विपरीत एटल का कथन सत्य प्रतीत होता 
है कि इस अधिनियम में श्रधिराज्य स्थिति या औपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा तक 
न॑ थी। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद जिम्चा मे कहा "नया संविधान एक 
प्रतित्रियावादी, हानिकारक झौर रूढ़िवादी पय है जो स्वीकार किए जाने के सर्वथा 
झयोग्य है।” प० नेहरू ने इसे “दासता का चार्टर” बताया। मदन सोहन 
सालबीप ने 'बाहर से लोऊतात्रिक और अन्दर से खोखता” कहकर इसकी 
निंदा को । 

साराण यह है कि 935 का संविधान भारत की अ्रधिकाण जमता को 
पसंद ने आया और लगभग सभी भारतीय दलों मे इसका विरोध किया । 

प्रश्त 8--935 के भारत सरकार शधिनियम् में क्षेत्द्रीय सरकार का कया 
स्वरूप था ? 

अत्तर-- केन्द्रीय सरकार 

3. श्रश्तिल भारतोय संघ--935 के अधिनियम द्वारा श्रसिल भारतीय 
सध की स्थापना की गई । किन्तु अधिनियम द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय सघ 
सर्वथा झसंतोपजनक और निराशाप्रद था। इस योजना के श्रनुसार यद्यपि लिखित 
संविधान की व्यवस्था थी गई, सघ-सरकार और इकाई की सरकारो में शक्तियों 
का विभाजन किया गया तथा रांघ-सरकार व स्थानीय सरकारों को श्रपने-प्रपने 
कार्य-क्षेत्रो मे स्वतन्ध्र व सीमित रखने के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना भी 
की गई, तथापि अ्रधिनियम के श्रनुमार स्थापित होते वाला यह संघ वास्तव में सच्चा 
संघ न था। इम योजना के मुझ्य दोप निम्नलिखित थे :-- 

2. झ्रारोपित संध-प्रस्तावित सघ भारतीयों की अपनी स्वतथ्र इच्छा के 
फलस्वरूप नहीं बना था बरन्‌ ब्रिटिण-सरकार द्वारा भारत -पर लादा गया था । 
ब्रिदिश-प्रान्त्रों के लिए सब में सम्मिलित होना अनिवायं था जबकि भारतीय राज्यों 


के लिए नही के निर्माण ली इकाईयों क्ष ने सं वधान के जिम: 
का कोई अधिकार नही दिय। गया थ। 3) ही ग्हे वधान मे संधोधन की 
शक्ति प्रदान की गई थे 
3. श्र गें का मधर. अस्त पक इकाइयो 
हारा किये जाना था, के राजनेततिक: सामाजिक और घिक हि से निवात्त 
पैमाने थे । वि इ्यों मे जनसस्या की ७६ से भी अत्यन्त 
अ्रतमानक्ता / इसका तिमा: न. ॥॥ पड, कई ) जंग्रली मेडियों, 
लकडकापो गर सि; १ गया । 
4. देशी रियासत घिक तिनिधित्व _._ स्ते।वित संघ हे 
देशी रियासतो गे सी मे प्रत्यधिक तिनिध निक्रिया 
था । इक सतत के की सम; सेगभग 2 ), 
किन्तु इनको राज्य-परिपत ३ मे से 404 और भा में 365 9 है 
425 स्थान प्रदान किए थे 
सदन में इकाइयों का 'निधित्व नह रणतया 
सपात्मक भन-व्यवस्थ। के. भन्कांत रि करने काती रैकाइयों को 
न्यवस्थाधिक, के हित्ीय सदन मे समान प्रति निधि दान किय। है, बंता है, 
जंसा कि अरे रिका को सीनेट परे किया लेकिन स्तावित की व्यवथा- 
प्रिका के उच में सभी इकाइयों 'ति। ने नही क्िय 
ग्रया थक | 
6. संविधान में गेघन शक्ति धास नह पैधात्मक 
व्यवस्था के है 7 से की सर्वोच् का प्रतीक ह्ोः तथा उम्तमे 
गे ही संशोषन करती है, 935 $ विधान पार विधान मे ेधः 
) शक्ति रितीयों क वास नही थी , | मे ब्रिटिप-ससद के दर ही संशोषन 
किया जा सकता था। 
7. अबस्निच्ट शक्तियों श्र ति-अधिलिय 8/र। ग्रवश्चिष्ट 
शक्तियां केन इकाइयों | निहित नही थी), ये शक्तियां वरनेर जनसत्ता में 
निहित थी जो प्रपने विवे सार किस) भी उत्लेख किए गए विप्य 
पर कावुन बनाये का अधि गये या अ्रवीय गे व्यवस्थाबिका को डे 
पकता था | देगी रियातको के मे शक्तियां उनके शासक के प्र 
रखो गई थी | 
8. जं। के परोक्ष हि वचिन--अस्तावित सेष में त्कीय 
वस्थाविसि के है; के किए वचन कर का सीति से होने के । 
यह एक प्रपृष ६, जि 7रतीबो ३) ७५ के 
पचित कर (६ 
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9. भारतीयों फो सत्ता ह॒स्तांतरित नहों--प्रस्तावित संघीय योजना के द्वारा 
भारतीयों को कोई वास्तविक सत्ता हस्तांतरण नहीं किया जाता था । संघीय सरकार 
के महत्वपूर्ण कार्य एक मात्र गवर्नर जनरल के नियन्त्रण में रखे गए । केर्द्रीय सरकार 
में लोकप्रिय मंत्रियों को मुद्रा श्लौर विनिमय, वैदेशिक सबर्प और प्रतिरक्षा जैसे 
महत्वपुर्ण विषयो से कुछ भी लेना देना नहीं था। सधीय व्यय का 80% उनके 
नियन्त्रण से बाहर था। 

0, रियासतों के प्रतिनिधियों की नरेशों द्वारा नियुवित--क्निटिश प्रान्तों के 
प्रतिनिधियों का ती जनता द्वारा चुनाव किया जाता था, लेकिन रियासतों के 
प्रतिनिधिनियों को सम्बन्धित नरेशों द्वारा नियुक्त किया जाता था। वे प्रतिनिधि 
भ्रपने उन स्वेच्छाचारी स्व्रामियों की इच्छानुसार कार्य करने को लिए बाह्य थे, 
वायसराय और क्षिटिश सम्राट के अनुशासित दास थे । 

निध्कर्ष रूप मे कहा जा सकता है कि प्रस्तावित संघीय योजना अत्यधिक 
प्रतिक्रियावादी प्रगति विरोधी और भारतीय राज्यो की तुलता मे ब्रिटिश भारत के 
मौलिक हितों के लिए हानिकारक तथा घातक सिद्ध होती थी ।॥ भ्रस्तावित सघीय 
ढाँचा इस तरह बनाया गया था कि कोई भी वास्तविक प्रगति भ्रसभव हो जाए और 
अंग्रेजों द्वारा नियन्त्रित शासन-पद्धति में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप 
या परिवतन के लिए कोई गुंजाइश न रह जाय । 

सघ के निर्माण की शर्ते पूरी न होने के कारण । अप्रैल 936 की जबकि 
अधिनियम का प्रांतीय ग्रश लागू किया गया, सघीय योजना को भविष्य में लागू 
होने के लिए छोड़ दिया गया | 3939 मे युद्ध प्रारम्भ हो जाने पर गवनंर जनरल 
द्वारा अपने ] दितम्बर 939 के भाषण में अ्रधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय 
योजना को समाप्त घोषित कर दिया गया | 

प्रश्त 9--935 के भारत सरकार द्वारा केर्द्र में किस प्रकार द्वंघ शासन 
का प्रारोपण किया गया ? 

उत्तर-- संघीय कार्यकारिर्ी 

केनद्र में द्वथ शासन की स्थापना-न्रिटिश-शासन द्वारा भारत 
सरकार के केन्द्रीय क्षेत्र मे पूर्ण उत्तरदायी सरकार को स्थापना उचित न समझे जाने 
के कारण केन्द्र मे ध शासन के रूप में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना उचित 
वे समझे जाने के कारण केन्द्र में हंघ शासन के रूप में आशिक उत्तरदायी सरकार 
की स्थापना की गई । इस उ््वं श्य से संघीय विपयो को दो भागों में बाँद दिया गया- 
रक्षित विषय और हस्तांतरित विपय । प्रतिरक्षा और वैदेशिक मामले, धामिक मामले 
और कबाइली क्षेत्रो के प्रशासन को रक्षित विषय रखा गया और अन्य सभी विपयों 
को हस्तान्तरित की श्रे णी मे रखा गया । 

अधिनियम द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित इस हँध शासन के अन्तर्गत संघीय 
कार्यपालिका के निस्‍्वलिखित तीन भाग थे-- 
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]. ग्रव्नर जनरल 

2. रक्षित विषयों के प्रशावन के लिए. उत्तरदायी गयनेंर जनरस को कार्य- 
कारिशी के सदस्य । 

3, हस्तान्तरित विषयों के प्रशागत के लिये उत्तरदायी संधीय सस्तरिपरियर । 

व, गयर्नर जनरल-- गयनेर जवरसत 2935 के झपितियम के अ्रन्तर्गत संधीय 
कार्यकारिणी का केस बिन्दु था। गंप की सम्पूर्ण शक्ति उसमें निद्वित रसी गई सी 
श्रौर ब्रिटिश सम्नाद के प्रतिनिष के रुप में इस शक्ति का प्रयोग करता था| मारत 
के मम्पूर्ण प्रशासन के लिए. धम्तिम रुप से वही उत्तरदामी था । बस्तुतः ॥935 के 
अधिनियम द्वारा उसे दतसी शक्तिय[ प्रदान की गई थी कि उसका श्यरूप एक /विधान 
दैत्य” जैम्ता हो. गया था । ग्र्तर जनरल को नियुत्ति 5 वर्ष फे लिये की जाती गौ 
और भारतीय सजाने से 2,5,800 रपये प्रति यर्ष उगे मिलता था। इसके ग्रतिरिक्त 
उस्ते प्रगेक भस्तो व उपलब्धियाँ पाप्त थी । मूल मिलाकर सवर्गर ज॑तरत पर 8 
सास रुपये प्रतिवर्ष सच होते थे । 

2. समभासद ( 0०ग्राशो]075 )->प्धिनियम हे ग्रस्तगेंत यह व्यवस्था की 
सई थी कि गवर्तर घनरम की सहायता के लिये एक कार्यकारिणी परिषद्‌ होगी जिसमें 
तोन से श्रधिक सदस्य गठीं होगे। ये सदस्य गवर्धर जनरल को रक्षित विभागों का 
शासन चलाने में राह्मयता देते ये । समायद के दोनों सइनों के पदेन रादेस्थ हीते थे 
विम्तु उन्हें मतदान का कोई भ्रधिकार ने था झौर न ही वे संपीय विधान-्मस्टव कै 
प्रति उत्तरदायी थे । इनकी नियुक्ति गवर्गर जबरन द्वारा होती थी झोौर प्रत्यक्ष 7 
मे उसी के प्रति उत्तरदामी थे । उतका कार्य केवल परामर्श देना था जिसे मातवा या 
ने मालवा गवर्नर जनरल को इच्छा पर निर्भर करता था । 

3, सन्प्रिपरियए-- हस्तातरित विषयों बा शासत चलाते के लिए एक म्ि- 
परिषद्‌ की व्यवस्था की गई थी जो राघीय विधान-मण्डल के श्रति उत्तरदायों रसी 
गई थी। मब्त्रियों की संस्या श्रधिक से भ्रथिक !0 नियत की गई थी जिनकी तियुर्ति 
वैधानिक हप से गवर्तर के हाथ में थी और बही उन्हें पदच्युत भी कर सरुता था ! 
बाहर से किसी व्यकित को मस्त्री निशुव्त॒ कर लेने पर उसे 7 महीने में या तो रदत 
का सदस्य बनना पड़ता था या त्यागपत्र दैना पड़ता था । समन्वियमों की शविति्यों एर 
विभिन्‍न प्रतिवन्‍ध था और गवर्नर जनरल की स्वेच्छाचारी शवित्यों तथा व्यवितगत 
निणेयों को शवितयों के सम्मुख मस्‍्त्री-वर्ग का शासत-कार्ये पर प्रभाव होंगी 
असंम्भव था । * 





संघीम विधान-मण्डल 
4935 के अधिनियम के ग्नुसार संधीय विधान-मण्डल द्विसदवात्मक बनाया 
गया था। राज्य-्ममा ( 0०फ्ालों 0 छधा० ) एवं सपीय सभा (उध्वंधश 
अैडडलाएए ) 


35 


4, राज्य-सभा--संघीय विधानमण्डल के उच्च सदन राज्य-सभा के सदस्यों 
की संख्या 260 रखो गई । इनमे 56 प्रतिनिधि ( 50 निर्वाचित झौर 6 गवर्नर 
जनरल द्वारा मनोनीत) ब्रिटिश-भारत का प्रतिनिधित्व करने को थे। शेष 04 सदस्यों 
को देशी रियासती के प्रतिनिधियों के रूप मे, रियासितों के शासकों हारा मनोनीत 
किया जाता था । राज्य-प्रभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा साम्प्रदायिक ग्राघार 
पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के तरीके से किया जाना था और इसमे इकाईयों का प्रतिनिधित्व 
समान था। मताधिकार संकुचित तथा सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यताग्रों पर श्राधारित 
था । सम्पूर्ण ब्रिटिश-भारत में मतदाताश्ों की संख्या केवल  लास के लगभग थी । 

राज्य-सभा एक स्थाई संदन था जिसका विधटन नही हो सकता था । संदस्यों 
का कार्यकाल 9 बषं था तथापि एक तिहाई सदस्य प्रति तीन वर्ष बाद हट जाने 
की थे। 

2, संघीष सभा-संघीय विधटन-मण्डल के निम्त सदन का नाम संधीम- 
सभा रखा गया। इसके कुल 375 स्थानों में 250 ब्रिटिश-भारत के लिए मियत किये 
गए थे । ब्रिटिश-भारत के 250 स्थानों से से 4 गेर प्रान्तीब स्थान थे जिन्हें व्यापार 
वाशिज्य प्र श्रम में वाँदठ दिया गया था 4 

संघीय सभा के चुनाव प्रप्रत्यक्ष होने की व्यवस्था थी । सभा के ब्रिटिश भारत 
के सदस्यों को निर्वाचन के लिए प्रान्तीं मे विधानमण्डलों के निम्न संदनों के निर्वाचक 
मण्डल बनाए गए थे जो अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा उक्त सदस्यो का निर्वाचन करते थे । 
संघीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष क्रिया गया था किन्तु सवर्सर जमरल उसे झ्वधि से 
पूर्व भी भंग कर सकता था । 

3. संघीष न्यायालय--प्रस्तावित संघ में संघीय इकाइयों के श्रापसी ंगड़ों 
और इनका केन्द्र के साथ झगड़ो का निपटारा करने के लिए संघोय सम्यायालय की 
स्थापना की गई । संघीय न्यायालयों में एक मुख्य ध्यायाधीश झौर भ्रधिक से प्रधिक 
6 प्रन्य न्यायाधीश तियुवत किये जा सकते थे किन्तु उस समय कैवल' एक मुख्य 
स्यायाधीश और 2 प्रत्य न्यायाधीश ही नियुक्त किये गये । ये सब न्यायाधीश प्रिटिश- 
सप्नाट द्वारा अति उच्च योग्यताम्रों के आधार पर नियुक्त होते थे श्रौर इनकी संख्या 
में केवल तभो वृद्धि की जा सकती थी जब संधीय विधान-मण्डल इस हेतु एक प्रार्थना" 
पत्र गवर्नर जतरल के माध्यम से ब्रिटिश-सम्राट को भेजे । 

न्यायाधीश सदाचार पर्मन्त 65 वर्ष तक की भ्ायु तक प्रपने पद पर रह 
सावते थे और इसके पूर्वे इन्हें सदाचार भ्रथवा मन, शरीर की दुर्बेलता के ध्राधार 
पर ही सम्राट द्वारा प्रपदस्थ किया जा सकता था। प्रधान न्‍्यायाघीश का वेतन 
7000 रुपया तथा श्रन्य न्यायाधीशों का बेतव 5,500 दपया माशिक था। यह 
चेतन केस्द्रीय राजस्व के मत भिरपेक्ष भाग मे से दिया जाता था भौर न्यायाधीशों के 
कार्यकाल से वेतन में कटौती नही की जा राइती थी [ 
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प्रश्न 70--933 के श्रधिनियम द्वारा प्रास्तीय शासन-ब्यवस्त्या में क्या 
परिवतन किये गये ? 
भ्रयवा 

4935 के प्रधिनियम में प्रान्तीय शासन का बया प्रावधान था ? 

उत्तर-प्रास्तीध शासत--सन्‌ 9!9 के श्रधितियम के द्वारा ध्रात्तो में जिम 
हब शासन-गरणाली का सृत्रवात किया यया था, वहू विभिन्‍न श्रुटियों के कारण 
समाप्त कर दी गई शोर 935 के श्रधिनियम के थ्रन्तर्गत हद ध प्रशाली के स्थान पर 
प्रास्तों को स्वायत्त-शासन प्रदात फिया गया । इस प्रश्चितियम ने प्रान्तीय अशासन को 
एक नई स्थिति प्रदान की । 935 के अधिनियम के: द्वारा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 
यह किया गया कि प्रान्तों को पहली बार पृथक वेधानिक सत्ता श्रदान की गई। भव 
प्रात्तीय सरकारे भारत सरकार की अभिकर्ता मात्र नहीं रहो, वरन्‌ उन्हें एक पृषक 
अध्तित्व श्रीर सला प्राप्प हो गई । ययवि केन्द्र मे सघ की स्थापना नहीं हुई लेकित 
३ श्रप्नोल 936 से प्रान्तो को कम या अधिक रूप में स्वायत्तता प्राप्त हो गई शौर 
प्रान्तों के साथ संघीय श्राधार पर व्यवहार किया जाने लगा । 

प्रान्तीय कार्पपालिया--935 के झधितियम के अनुसार प्रानीम कार्य 
पालिका के निम्न भ्रद्ध ये-- 

] ग्रवनेर 

2, मंजिपरियद्‌ 

. ग्बर्नेर--गवर्मेर कार्मप्रलिका का श्रध्यक्ष था जिसकी नियुक्ति भारत के 
राज्य-मत्री के परामर्श से ब्रिटिश कञ्ल्‍राट करता था। गवर्गर सम्त्रिमण्डल का अमुख 
होता था । उसकी स्थिति श्रधिकाश में गवर्नर जनरल के समान थी, घरतर केवल 
यहू था कि सस्त्रियों हे मियन्‍्व॑ण से रक्षित शासन के कोई महत्वपूरों विभाग नहों 
थे । प्रान्त के श्राथिक स्थामित्व का उत्तरदायित्व भी उस पर नहीं था। गवर्नर की 
कार्यपालक शक्ति का विस्तार ऐसे सब विषमों तक था जिय पर प्रास्त विधि बना 
सकता था । ग्रवनर को ),20,000 वारयिक वेतन मिलता था। विधान-समाएँ 
गवर्मरों के बेतन और मत्ते में प्रिवर्तत कर सकती थी। ग्रवनेर प्राय: 5 वर्ष के लिए 
नियुक्त किए जाते थे । 

2. संत्रि-परिषद्‌ (20ए7वी ० ीधा॥2ध5)--सन्‌ 2935 का अधिनियम 
सबने र को अपनी कार्यवासक शक्तियों के प्रयोग में सहायता शोर मंत्रणा देने के लिए 
एक मत्रिपरिपद्‌ की सृष्ति का उपदन्ध करता था। गवर्नर ही मपियों फो निधुकता 
करेगा और जब चाहे तब पदयुक्त कर सकेगा | किन्तु गवर्नर के निदेश-पत्र में कहा 
ग्रया था कि गवर्नर के द्वारा उसी व्यक्ति के परामर्श से मत्रियों की नियुक्ति की जानी 
चाहिए, निसके पीछे व्यवस्यापिका का बहुमत हो । मंत्री विधान-मण्डल के विश्वास 
पर्मन्त ही भ्पने पद पर रहते थे। स्रियों को आरतोय विधान-मण्डलों के प्रति 
उत्तरदायी बनाया गया ( गु 
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अधिनियम के अनुसार मत्रियों के लिए कोई विशेष योग्यताएँ नही रखी गई । 
केवल प्रावश्यक योग्यता थी कि प्रान्तीय विधान-मण्डल की दोनों मे से किसी एक 
सदन का सदस्य मत्री तो भ्रवश्य होना चाहिए | यदि विधान-मण्डल के बाहर से किसी 
व्यक्ति को मत्री नियुक्त कर दिया जाता था तो उसे 6 महीने के भीतर सदस्य बनना 
पड़ता था । 
अ्रधिनियम में मत्रियों के बेतन निर्धारित नहीं किए गए थे किन्तु यह व्यवस्था 
थी कि उनके वेतन प्रास्तीय विधान-मण्डल द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा 
निर्धारित कर दिया जाए। फिर भी मत्रियो के कार्यकाल में उनके वेतन ब्यूनाधिक 
नही हो सकते थे । गवर्मर अपने विवेक से मत्रिमण्डल की बँठकों की श्रध्यक्षता कर 
सकता था । 
मत्रियों की सस्या भी निश्चित नहीं थी। प्रत्येक प्रान्त श्रावश्यकतानुसार 
थोड़े या श्रधिक मन्‍्त्री रस सकता था। प्रान्ती के मत्रिमण्डल विभाग-पद्धति 
(९००४०॥० 5)5/०0) पर काम कर रहे थे । एक या एक से अ्रधिक विभाग मत्ियों 
को सौप दिए गए थे और मश्री ही उतके सफल सचालन के लिए उत्तरदायों थे । 
किन्तु श्रगु. 93 में व्धित गवर्नर के दुजे ये भ्रधिकारों ने वास्तविक उत्तरदायी सरकार 
की स्थापना निश्चित रूप से सदिग्ध बना दी थी । 
प्रान्तीय विधान-सण्डल 
935 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत के  प्रास्तो मे से 6 के विधान" 
मण्डल द्वि सदनात्मक बनाए गए--न्र्थात् आसाम, बगाल, विहार, बम्बई, मद्रास 
श्रौर सयुक्त प्रॉत में ऐसा हुआ । शेप पाँच प्राम्तो--पजाब, मध्यप्रांत, बरार, उत्तर 
पश्चिमी सीमा प्रात, उड़ीसा भौर सिनन्‍्ध में केवल एक हो सदन रस गया । द्विसदनीय 
विधान-मण्डल में उच्च रादन का नाम विधान-परिपद्‌ और निम्न सदन का नाम 
विधान-सभा रखा गया | एक सदनीय विधानमण्डल में सदन का नाम विधान-प्तमा 
ही रहा! विधान-सभा के सब रादस्य निर्वाचित होते थे, किन्तु विधान-परिपद्‌ मे 
निर्वाचित सदस्यों के साथ कुछ नामजद सदस्य भी होते ये । 
विधान-सभा का संगठन--प्रातीय विधान-सभा के सदस्यों की सख्या हर 
प्रात में भ्लग-अलग थी । मद्रास में 25, बम्वई में 75, पंजाब में 75, वगाल 
में 250, सयुक्त-प्रांत में 228, विहार में 52, मध्यप्रात और बरार में 22, 
आसाम में 08, उड़ीसा और सिन्ध मे से प्रत्येक में 60 और उत्तरी-पश्चिमी सीमा- 
प्रांत मे 50 थो। विभिन्‍न प्रान्तो में पूना समभौते द्वारा सशोधित साम्प्रदायिवा 
निर्णय के अनुसार ये स्थान बेंदे हुए थे । सामान्य स्थानों में से कुछ स्थान अनुमूचित 
जातियो के लिए सुरक्षित थे। मुसलमानों, सिखों, आग्ल भारतीयों, यूरोपीयतों व 
भारतीय ईसाइयों को साम्प्रदायिक ग्राधार पर ओर वाणिज्य, उद्योग व खान तथा 
बाग, जमीदार, मजदूर श्र विश्वविद्यालयों के लिए वर्गीय आधार पर स्थान सुरक्षित 
थे । स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान भी हिन्दू, मुसलमानों, सिखों, आऑँग्ल भारतीय त 
ईसाइयों में बाँठढ दिए गए थे । 


विधान-परिषत् सेंगडन--विधान-पा३ पदों का उपवन्ध 6 पत्तों कै त्िए 
था। विधान-परिण >सत्या बंयाल में * भद्रात्ष मे 56, प्रयुक्तयांतत मे 
0, बम्बई और विहार मे 30 और मात्ाम में 22 थी। 
धि ऐवं प्रत्याशियों ए पआन्तीय वयवस्थापिकाओं का 
निर्वाचन गगरिक्षो झा नही 7, वरन्‌ सम्रस्त जैनसल्य। के तयमत 
74 कही मताबिकार पतिथया। इसके लिए शिक्षा, सम्पत्ति या कर की 
योग्यता रखी । 
पान- के ए 25 कप और आन्तीय विधान 
परिषद के बे की आर िश्यक थी । कोई 5 क्ति विधान-प्रण्ठत के 
दोनो सदनों य नहीं उम्मीदवार $- लिए विवचित क्षेत्र में 
दम र ऋवश्यक था | विवान-सभा का क्रा्यकान 
पं य भी ट्ति 4 सकता था और 
यंकाल आर, ) बढाया सकता थ। | आकीय नैवान-परिष एक स्थाई परिफदू 
थी । इसके सदस्यों की कदावपि 9 वर्ष थी पर. उनमे के एक तिहाई तदत्य प्रति तीन 
बाद अचग्र हो थे। 
7935 # प्रधिनियम बार प्रतचोत स्वशासन क्रिस अकार लग 
किया गया ? 
प्राग्तीय स्व; क्याथा?] 935 एबट में इसका कया प्रावधान था ? 
पत्तर- आन्त स्वशासन 
५ संत पाणाण्कज ) 
सेन ! अधिनियम डरा आन्तीय क्षेत्र में जिस शासन की स्थापना 
की गड़ थी, । 935 के द्वारा सन्त कर दिया । श्रव रक्षित 
र्‌ न्तरित़ क+ 


7 
पर 5 ने रहा। इस अधिनियम दवा गन्तों को एक नवीन 
वंधानिक दर्जा अदन दिया गया ; उन्हे स्वशाय्ितत जनेतिक इक्ाः ई का रूप अदाव 
किया गया और उन्हें अपने निश्चित क्षेत्र मे 


जय हस्तक्षेप के स्वतन्क रुप में कत्ता 
दान की गई | उन्हे अन्त, रची के 54 विलयो पर विधायी, अशासक्रीय और 
नित्तीय क्षेत में एकम्रेक पचा प्रदात की ई। इस 4935 के अधिनियम द्वारा श्रातीय 
न में प्रन्तोय स्वशासन को) स्थापना को गई 
मान्तीय स्वचासन ५... भयं-पन्तीय स्वः दो भ्रथ लिये जा सकते 
हैं. अथम अये यह है (| आान्तों को अपने एक विश्चि क्षेत्र में स्वतन्मापृर्वक 
ऊरने का आ/ कार होना चाहिये, अ्रया: अपने निश्चिः क्षेत्र जे के केद्रीय 
नियन्क ण॒शभ्रपका नि वैयन्तसत हे न्त्र होने चाह + श्रान्त्रीय स्वशासन का 
इंसरा अर पार्क ३ शासन को | से है आन्त में शासन 9३ 
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सत्ता ऐसे लोकप्रिय मन्त्रियों के हाथ में होनी चाहिए, जो व्यवस्थापिका के प्रति शौर 
व्यवस्थापिका के माध्यम से जनता के प्रति उत्त रदायो हो । 

प्रान्तीय स्वशास्तन पर वाह्य नियन्त्रश--अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार 
के किसी विधेयक को प्रान्तीय विधान-मण्डल के पास पुनविचार के लिये भी भेज 
सकता था । 

5. अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के कुछ विशेष उत्तरदायित्व निश्चित 
किए गये थे, जिनके झाधार पर गबमेर जनरल प्रास्तीय क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता 
था । अपने विशेष उत्तरदायित्व के पालन के लिए मन्त्रो को कोई आदेश दिया जा 
सकता था । 

भान्तरिक क्षेत्र में प्रतिबन्ध--अधिमियम के अनुसार प्रान्तीय शासन आतरिक 
क्षेत्र में भी पूर्ण त था-- 

]. अधिनियम के द्वारा गवर्नर को एक सर्वधानिक अध्यक्ष न बनाकर वास्त- 
बिक अध्यक्ष बना दिया गया था । उसे सम्पूर्ण प्रान्तीय-शासन को नियन्त्रण करने की 
शवित प्राप्त थी । वह किसी भी विधेयक को अ्रस्वीकृत या पुनविचार के लिए लौटा 
सकता था । उसे ग्रध्यादेश जारी करने और भ्रधिनियम बनाने की शक्ति प्राप्त थी । 

2 अधितियम के भ्रनुसार सार्स बजट उसको देखरेख मे त॑ंयार होता था 
और वह ऐसी किसी माँग को यथापूर्व कर सकता था, जिसे प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
द्वारा कम था अ्रस्वीकृत कर दिया गया हो । 

3. मन्त्रियों की नियुवित एवं पदच्युति की शक्ति भी उस के पास थी । वही 
मन्त्रियों मे बिभागो का वटवारा करता और उनकी वैठकें बुलाता था । 

4. सर्वेधानिक रूप से सावंजनिक सेवाझ्रो पर ॒मन्त्रियों का कोई नियन्त्रण 
मे था शौर सचिवों को सीधे गवर्नर से मिलने की आज्ञा थी । 

प्रान्तीय शासन पर बाह्य एवं आस्तरिक प्रतिबन्धों के आधार पर बिना किसी 
प्रान्तीय शासन मे केन्द्रीय हस्तक्षेप की प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्नलिखित थी-- 

]. अधिनियम को धारा 02 में कहा गया था कि गवर्नर जनरल के द्वारा 
गम्भीर आझान्तरिक अव्यवस्था या अशान्ति अथवा युद्ध के बास्तविक या सम्भावित 
खतरे के कारण सकटकालीन स्थिति की घोषणा की जा सकती थी श्लोर इस प्रकार 
को धोपणा हो जाने पर संधीय विधान-मण्डल को प्रान्तीय सूची के विपयों पर भी 
कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता था । 

2. अधिनियम की धारा 26 के अनुसार गवर्बर जनरल प्रान्तीय सरकारों 
को भारतीय शान्ति एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकता यथा कि 

स्वधानिव तंत्र विफल हो गया है शोर उसके झनुत्तार सरकार नहीं चलाई जा सकती, 
तो प्रान्तीय शासन के सारे ढाँचे का झन्त हो जाता था औझोर प्रान्तीय शासन का सारा 
भार स्वयं गवर्नर सम्भाल लेता था । 

3. प्रान्तीय काुनी क्षेत्र में भी गवर्नर जनरल का नियन्त्रए एक वास्तविकता 


वे 
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थो | झुछ विशेष प्रकार के विधेयक झथवा संशोधन गवनंर जनरल की पूर्व भाजा के 
बिना प्राग्तीय विधान-मण्डल में पेश नहीं किये जा सकते थे । ) 

4. प्रान्तीय विधान-मण्डलो द्वारा पारित विधेयकों पये गवर्नर द्वारा गवर्नर 
जम रल की प्रनुमति के लिए सुरक्षित रसा जा सकता था। इस विधेयकों पर स्वीहृति 
देना या न देना गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर था । गवर्नर जनरल यदि चाहता 
तो इन विधेपको को ब्रिटिश-सम्नमाट की स्वीकृति के लिये रिजर्म कर सकता था। 

गवर्नर जनरल के द्वारा ग्रतिशयोक्ति यहा जा सकता है कि प्रास्तीय स्वशात्तन 
केवल एक धोया था । 

इन कमियो भौर बाधाओं के बावजूद प्रान्तीय शासन में नवीन मोजता पुरानी 
व्यवस्था पर एक निश्चित सुधार थी। इसी कारण काँग्रेस पर भारत के दूमरे 
राजनैतिक दलो द्वारा सघीय योजना को भ्रस्वीकार करते हुए भी 935 के प्रधि* 
नियम के प्रास्तीय प्रश को स्वीकार कर उसके पझनुसार कार्य करना मस्वूर कर 
लिया था । मु 

प्रश्न [2--भारत को संविधान-सभा के गठन झौर कार्य-अ्छाल्री का विस्तार 
से वर्णन फीजिए । 

झयदा 

भारतोय संविधान-सभा के प्रतिनिष्यात्मक चरित्र फी वियेचता कीजिए। 
बया यह फहना उचित है कि भारतीव संविधान का निर्माण फांप्रेस दल द्वारा हुप्ता 
था श्रौर उसी के द्वारा भारतीय जनता को दिया यया । 

उत्तर -काँग्रेस ने 933 के इवेत-पत्र' को प्रश्वीकार करते हुए ला! 
संविधान-निर्मात्री-सभा की माँग की थी । तदोपरान्त कई प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
सभाग्रों मे एवं 4937 की केम्रीय धारा-सभा में कांग्रेस ने पुनः इस माँग की 
दोहराया कि भारत ऐसे सविधान को स्वीकार करेगा जो भारतीय जनता के प्रति 
निधियों द्वारा वाह्म सत्ता के हस्तक्षेप के बिना बनाया गया हो । हर 

द्वितीय महायुद्ध के मध्य भारतीयों मे राष्ट्रीयता, स्वाभिमाद एवं आ्रात्मामिः 
व्यक्ति की भावना ने जोर पकडा । स्वतन्त्रता प्राप्ति एक स्वय सिद्ध लक्ष्य बना गया। 
ऐसी स्थिति में केवल भारतीयों द्वारा बनाया गया सविधान ही उन्हे मान्य हो सकता 
था । फलस्वरूप दिसम्बर 946 में एक सविधान-निर्मात्रीःसभा को बुलाया गया 
जिसके द्वारा निर्मित संविधान के आधार पर आज भी भारतीय शासन अवल- 
म्बित है । 

है संगठन--सविधान-निर्मात्री-सभा का संगठन निम्न भाधार पर हुआ्ला-- 

. उस समय के प्रान्तो के प्रतिनिधि जिनका चुनाव तत्कालीत प्रान्तीय 
विधान-सभाग्रो द्वारा हुम्रा था । पास्तो के प्रतिनिधि वहाँ की जातियो के बीच उनकी 
आनुपातिक शक्ति पर विभक्त कर दिये गये थे । 

2, राज्यों के भ्रतिनिधियों का आधार भी जनसख्या का दस लाख पर एक 
प्रतिनिधि डना जाता था | इनके चयन की विधि देशी नरेशो की गई वार्ता थी । 
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झालोचना-- 
सविधान-सभा के सगठन विधि की भी प्रालोचना निम्न आधार पर की 
गई-- 


| इसके प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधि न थे एवं प्रान्तीय 
विधान-सभाग्रों ने जिन्‍्होने इन्हें चुनकर भेजा था स्वयं सावंजनिक मत का प्रतिनिधित्व 
नहीं करती थी । इसलिए इनके द्वारा चुनी गई सबिधान-सभा और उनकी द्वारा 
निर्मित संविधान लेशमात्र भी जनप्रतिनिधित्व नही कर सकता । 

2 राविधान-सभा के सगठन का आधार साम्प्रदायवाद था। इसका लक्ष्य 
देश को विभक्त होने से बचाना था, पर यह भ्रसफल रहा क्योकि इस सभा मे एक 
ओर तो साम्प्रदायिकता का पुट विद्यमान रहा और दुसरी ओर देश का विभाजन भी 
हो गया । 

3. जिस ग्राधार पर राज्यों के प्रतिनिधियों को सविधान-सभा में शामिल 
किया उससे यह साफ जाहिर होता था कि 'श्रेष्ठवा (?87क्7ण0/०9) के सिद्धार्त 
को ग्रपनाया गया था | यह वह स्थिति थी जिसे सविधान-निर्मात्री-सभा के सगठन 
के लिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये था क्योकि इससे राज्यों को भारतीय सर- 
कार से सीदा करके ममचाहे प्रतिनिधि जो सविधान-सभा में भाग लेने के लिए आये 
थे बहाँ की जनता के प्रतिनिधि न होकर वहाँ के राजाग्रो के प्रतिनिधि थे इसलिए 
संविधान-सभा न तो जनता का प्रतीक थी श्र नही राष्ट्र का। वह तो कैवल देशी 
रियास्तो भर इने-गिने भ्रमीरो भर शिक्षितों की सभा थी । 

संविधान-सभा का उद्भव व चिकास 

स्टेफर्ड क्रिप्स की माँग--द्वितीय महासमर की समाप्ति के बाद भारत संविधान 
निर्मात्रीसभा के लिए पूरी तरह उद्यत था। राजनीतिक नेता (डा अ्रम्बेडकर व 
व मोहम्मद-प्रली जिन्‍ना को छोड़कर) भी इसकी माँय जोरों से कर रहे थे । 842 


में सर स्टेफड्ड क्रिप्स द्वारा रखे गये प्रस्तावों मे भी प्रथम-बार इसको स्वीकार किया 
गया । 

मजदूर दल की घोषणा--पसितम्बर 945 मे ब्रिटिश मजदूर-दल ने घोषणा 
की कि वह भारत में सविधाव-निर्मात्रीसभा के संगठन पर विचार कर रही है। 
इसके लिए ही प्रान्तीय विधान-सभाग्मों के नये झाम-चुनाव करवाये गये। तत्पश्चात्‌ 
जनवरी 946 में ब्रिटिश का एक ससदीय प्रतिनिधि-मण्डल भारत श्राया जिसने 
बताया कि भारत को स्वतंत्रता मिलने में भ्रव देर नहीं है। गांष॑ में ही उसी हेतु 
वाससराय की सहायता के लिए केबीनेट मिशन भारत श्वाया जिगके माध्यम 
भारतीयो को श्रपना सविधान बनाना था । 

जिम्मा दारा एक शौर संविधान-निर्मात्री-सभा फी माग-मृस्लिस 
कांग्रेस के परस्पर विरोधी होने के कारण सविधान-ग्प्राश्रि-श्ा कै 5 
अ्रसफल होने मिश्चित थे । कांग्रेस भारतीयों के लिए ॥॥॥-निर्प॑ंद के 
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सिधान-मिर्मातरी -यभा की स्थापना पर जोर दे रही थी तो मिला भंशेजों के 
भारत में बने रहने के पल्ल मे थे । तत्पश्याद्‌ 4945 में जिस्ता ते दो संविधान 
निमत्रीनाभापों की माग बी--एुक भारत के लिए झौर दूसरी पाकिस्तान के लिए । 
दोनो राप्ट्रो और स विधानों फ्रे बनये पर ही स्वतवता मिलती चाहिये ॥ 
फ्रांप्रेस का देश की प्ररांडता में विश्वाय--इसके विपरीत पारस राष्ट्रीय 
एकता मे विश्वाय रससी थी । एक सशक्त शाध्टू का निर्माण इनका ध्येय था) एक 
ही संविधान के अन्तगंत सभी समूहों के श्रधिफारों की रक्षा और प्रधिकाबिक स्वाय- 
तत्ता प्रदान की जाये / भारत में सामाजिक कान्ति लाने के लिए सरकार पर्याप्त दूँ 
होनो चाहिये ) केबीनेट-मिशन मे दोगों विचार-धाराप्रो फो मिताने के लिए एक 
समत्वयात्मक योजना रसी । इसके भनुसार भारत को एक राज्य रहता था पर केखीप 
सरकार की शक्ति विदेशी मामलों, यातायात और प्रतीक्षा तक ही सीमित रहनी थी । 
प्रान्तो को तीन भौगोतिक क्षेत्रों के रुप में बादा जाता था जिनमें एक क्षैत्र में मुह्तिम 
बाहुल्‍य, दूसरे में हिन्दू बाहुल्‍थ एवं तीसरे में लगभग समान संसया हो । वार्ता के 
पश्चात्‌ कुद्ध ग्रापत्तियों सहित इसे दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जिला 
ने इसमें पाकिस्तान के निर्माण की भलर देखी औौर भ्नेजी ये तोय द्वारा स्वीकार 
करने पर कारगर स ने भी इसे स्वीक[र कर लिया । 
सौग व कांग्रेस में सक्रिय मतभेद--केब्रीनेट-मिशन योजना ने सा्वशर्निक 
मताधिकार को जदिल ओर धोमा बताकर यह प्रस्ताव रसा कि प्रात्तीमगास्तीय 
व्यवस्थापिकाये सविधान-सभा का छुनाव करेंगी । काँप्रेत में इसके सामने अपनी 
सार्वेजनिक मताधिकार की माग को त्याग दिया । इस योजना के भन्तर्गंत ही लीग 
प्रौर क्राग्नेंस के बीच समझौता कराने शोर अम्तरिम सरकार की स्थापना के प्रय्त 
जारी रहें । काग्रेंस ने सभा के झाद्दान में प्रयल्ल किया भर मुलाबिटरों के शव , 
की बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठव किया । बायसराय के झाममण पर 
काँग्रेंस ने थी नेहरू के प्रधान-मवित्व मे. अतरिमन्‍्धरकार का यठन किया। लीग ने 
शूक मे ती सभा के प्रत्ति उपेक्षा की पर बाद में ग्रस्तरिम सरकार की गिराने के 
उद्देश्य से उसमे भाग लेता प्रारम किया । लोग व कांग्रेस में मतभेद हीने के काश 
सभा का अधिवेशन बुलाने की तिथि 2 दिसम्बर रखी । लीग ने सभा का बहिष्कार 
किया और लोगो ने तव आपत्ति उठाई कि यह प्रशुसत्ताघारी स्रभा नहीं है। गांधी, 
मौलाना थ्राजाद, नेहरू एवं राजेन्द्र-प्रसाद मे इसे सम्प्रभु माना । 20 जुलाई [946 
को सभा ने निर्शेय लिया कि सदन हु सदस्यों के बहुमत के बिसा समा भंध नहीं की 
जा सकेगी । सीय के विरोधों रदैगे के कारणा भन्र में सभा से मुख्ाधिकार, संघ 
व्यवस्था धौर रियासतो राज्यों थे बाता को प्रारभ करने के लिए सम्रितियाँ का गठस 
किया गया + 


भारत का विभाजन--भारत के विभाजन को माग के जोर पकड़ने के काएए 
3 जून 3947 को लाई साउस्टबेटन ने घोषणा करदी कि 5 अगस्त को भारतें व 
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पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य होंगे । भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा कथित तिथि 
को भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान-सभा को वैधानिक रूप प्रदान किया गया । 
भारत में संविधान-सभा 

काँग्रेस का योगदान--सविधान-निर्मात्री-सभा में मुख्यत. एक ही दल था । 
सभा कार्ग्रंस थी और काग्रेस भारत था । इस कठोर तविकोश को पूरा सरकार ने 
किया झोर का्रेंस सरकार भी थी । सभा, काग्रेस और सरकार तीन पृथक ब्रिन्दु 
होने पर भी मिली-जुली सदस्यता के कारण परस्पर सबधित थे। भारत के लिए 

उन्होंने एक प्रथं-पूर्णा स्वरूप ग्रहएा किया । सविधान-सभा द्वारा प्रतिक्रियावादी ओर 

क्रान्तिकारी विचार खुलकर व्यक्त किये जाते थे । इसमे नियम जनतातिक प्रक्रिया से 
बनाये जाते थे । संथानम के प्रनुतार “शायद ही जनमत का कोई ऐसा हृष्टिकोश 
बचा हो जिसे कि सभा मे प्रतिनिधित्व न मिला हो । 

संविधान-सभा के रादस्य--हेहुरू, पन्‍त और राजगोपालाचारी काग्रेस के 
गणमान्य नेता थे। अ्रय्यर, कु जछ, आयगर, अम्बेडकर, सथानम, जयकर, सच्चिदा- 
नन्द सिन्हा एवं के. एम मुशी भी प्रशासन व कानून के क्षेत्र में छुविस्यात थे । सभा 
में अल्प सख्यकी के प्रतिनिधित्व के लिए एक नेपाली, 5 सिवख, 3 पारसी, 7 ईसाई, 
3 ए'ग्लो इंडियन, 5 पिछडी'जातियों के, 3। मुस्लिम भर 33 सबरणं जातियो के थे । 
साम्यवादी दल, समाजवादी दल और हिन्दू महासभा को इसमे कोई प्रतिनिधित्व न 
दिया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ व श्रन्य हिन्दू साम्प्रदायिक सगठनों को भी 
इसमें कोई स्थान नही दिया गया । श्रास्टिन का मत है कि “उनकी अ्रनुपस्थिति का 
सस्थागत पक्ष पर कोई प्रभाव नही पड़ा क्योकि उनके साम्प्रदायिक विचारों का सभा 
के सदस्यो पर प्रभाव न पड़ना निश्चित था । इसके अतिरिक्त पुरुषोत्तमदास-वण्डन 
जयकर और श्यामा-प्रसाद-मुखर्जी ज॑से हिन्दू रढिवादी-सभा में उपस्थित ही थे ।”/ 

सदस्यों की दोहरी भूसिका--सविधान-निर्मात्रीस्‍सभा से 2 केबीनेट स्तर 
के, 3 राज्य-स्तर के मन्नी एव एक उपमत्री था | डा० राजेन्द्र-प्रसाद श्रौर मावलकर 
को छोड़कर सभी सदस्य दोहरी-भूमिका निभाते थे। शासन चताने वाले और 
सविब्रान बनाने वालो के एक होने के कारण संविधान से व्यावहारिकता अधिक 
भ्राई । 

नेतृत्व व नीति-निर्माण--संविवान-सभा का नेतृत्व व सधीय-शासन का 
स्वरूप उनके आत्तरिक सम्बन्धो का परिणाम थी । नेहरू-पटेल-प्रसाद और झाजाद 
राष्ट्रीय आन्दोलन के बाद भी महत्वपूर्णे-भुमिका निभाते थे। सब के सब कांग्रेस की 
सर्वोच्च-परिपद्‌्-कार्य-समिति के सदस्य थे और काग्रेस के अध्यक्ष पद पर काम कर 
चुके थे एवं अन्तरिम सरकार मे मुख्यमंत्री, प्रधानमत्री या उप-प्रधानमन्री आदि थे । 
निम्न-तालिका से सविधान-सभा, काग्रुस और सरकार तीनो में उनकी उपस्थिति से 
एक-रूपता का झ्राभास मिलता है-- 


44 





45 


सभा में निणंय सर्वसम्मत्ति से लिये जाते थे। मतभेद होने पर डा० राजेस्दर- 
प्रसाद बिना मतदान के उसे स्वीकार करवाने की चेष्टा करते थे । संविधान-निर्माण 
में कुछ विरोध होने पर भी यह अन्त मे जनकल्यारा हेतु बना । 
संविधान-समा का योगदान-- 

. 26 नवम्बर 946 को सविधान-समभा द्वारा पारित वर्तमान संविधान 
हारा विश्व के सबसे बढ़े जनतंत्र भारत की स्थापना हुई । ५ 

2. सविधाम सभा को दूसरी विशेषता स्वृसम्मति थी। इससे सभा की 
एकता, भ्रादशंवाद और राष्ट्रीय सहयोग का परिचय मिलता है । विभिन्‍नता में एकता 
के सफल प्रयास किये गये । 

3. सौमनस्य, सदभाव और समन्वय की भावना ने एक ग्रदुभ्नुत परिचय दिया । 
रियासतों, अल्पसर्यकों एव भाषा की समस्या को जिस रूप में सुलझाया वे इस 
भावना के सफल परिचायक थे । 

4. विदेशी सविधानों की नकल करने पर भी उसका मौलिक स्वरूप भारतीय 
था। संविधान के अपने घलग भारतीय सिद्धान्त थे । 

5. सविधान द्वारा भ्रपनाई गई संशोधन-प्रक्रिया भी अभिन्‍न है। इससे एक 
ओर संधवाद ओर दूसरी शोर ब्रिठिश संसदीय जनतंत्र को अपनाया गया । 

6. संविधान-सभा ने राष्ट्रीय उद्दे श्यों की पूर्ति के लिए वैदेशि क साधनों” को 
अपनाया । 

प्रन्त में एक जनतंत्रात्मक सविधान का निर्माण किया गया जो कि विश्व के 
लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है । 


(8) भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप 


प्रश्न 3---“भारतीय संविधान उधार का थैला है । इसी कारण यह पेची दा, 
जटिल तथा भ्रस्पष्ट हो गया ।” विवेचना कीजिए । 
अ्रथवा 
भारतीय-संविधान के स्रोतों के स्वरूप की व्याक्या कीजिये । साथ हो संशोधन 
की प्रक्रिया, न्‍्थायिक पुनविधार और पश्ग्रेजी राजनोतिक व्यवस्था के भारत के 
सविधान के स्रोतों के रूप में योगदान बताइये । 
अ्रथवा 
“प्रस्तावना, जो सविधान की भूमिका है, सविधान के स्लोत, श्रनुशकिति, 
ढांचा, उद्देश्य तथा विषय-वस्तु की चर्चा करता है ॥”” समीक्षा कीजिए | 
अयवा 
“ज्ञेनिंग्स का यह विचार है कि भारतोय-पविधान न फेवल श्पने संशोधन 
की प्रक्रिया के कारण बल्कि उसके विस्तार के कारण भी झ्रचल है, और उसका 
विस्तार अधिकांशत, 935 के संविधान के प्रभाव के कारण है ।॥” तक सहित 
ब्यास्या कीजिए । 
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जनता के प्रतिनिधियों की भावाज का द्योतक है। 935 के भधिनियम में पृथक 
निर्वाचन प्रशाली' की जी गंदी व्यवस्था थी उसे भारत में वास्तविक लोकतत्र की 
वृद्धि में बाधक होते के कारण उसके स्थान पर 'सयुकत निर्वाचन प्रणाली” रखी गई । 
साथ हो यहाँ की ग्रल्प-संस्यक जातियो के लिए सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था की गई । 
]935 के प्रधिनियम में महाराज्य पाल (50एलगण' 0शाधा2) श्रौर राज्यपाल 
फो प्रमेफः विशेष झ्रधिकार व व्यक्तिगत निर्णय से कार्य करने की शपित्त प्राप्त थी 
डिन्‍्तु वर्तमान संविधान में राष्ट्रपति व राज्यपागों को गवेधानिक श्रध्यक्षों को ही 
स्थिति प्रदान की गई है। 
प्रमरीफो सयिषान फा घनुदाय--भ्रमरोदी संविधान से प्ररतावना, मौलिक 
उच्चत्तम न्यायालय द्वारा की व्यास्या, उपराष्ट्रपति का स्थान एवं कृत्य तथा सशोधन- 
प्रक्रिया श्रादि ली गई हैं। लेकिन सभी को श्रमरीफी ढंग से न प्रपना बार उनका एक 
प्रकार से 'मारतीय-करण' कर लिया गया है । उदाहरण के लिए सशोधन प्रक्रिया 
में ही कुछ गम्प बनाया गया है | श्रमरीका में जहाँ कम से कम तीन चौथाई 
राण्पो द्वारा भ्रनुममर्थन ग्रपेशित है वहाँ भारत में श्रापे राज्यो की स्थीकृति ही 
पर्याप्त है । 
संशोधन-प्रक्रिया- समोपन-प्रत्रिया का संविधान के स्रोत की हृष्टि से भी 
महत्वपूर्ण स्थान है, क्योकि वर्तमान काल के ग्रधिकाश सविधानो जासकर लिखित 
एवं संघात्मक सविधानों के वियास का सर्वेप्रमुपत खोत सशोधन की प्रत्रिया है । 
इसीलिए संशोधन-प्रक्रिया फो प्रत्येक लिसित संविधान का झनिवाय अभ्रग माना जाने 
लगा है | गारतेर ने भी सविधाव के लिए इसके महत्व को इस प्रकार व्यक्त किया है 
कि “कोई भी लिखित सविधान-सशोधन की विधि के उपबंधों के बिना पूर्णा नही है । 
मानव समाजों को समय बीतने के “साथ-साथ उन्नत झ्औौर विकसित होना चाहिए, 
और यदि उनके आतरिक विकाम की श्रावश्यकता के अनुसार ऐसे सर्वेधानिक समन्वय 
करने की धारा नही बनाई जाती तो वे गतिहीन या अ्प्रगतिकारी हो जायेंगे ।" 
भारतीय सविधान के निर्माता भी सशोधन की प्रनिवार्यता से परिचित थे | किन्तु 
वे चाहते थे कि सशोधन-प्रत्रिया इतनी जदिल भी न हो कि संविधान समयानुसार 
परिवतित न हो सके और न ही इतनी सरल हो कि संविधात शासक दल वो हाथों 
का खिलौना बन जाये । श्रत. उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और सशोधन के लिए 
तीन प्रणालियों को ग्रपनाया--(क) साधारण विधि संशोधन की प्रक्रिया (स) ससद 
के विशिष्ट बहुमत द्वारा सशोधन की प्रक्रिया (ग) राज्य विधान-मंडलों की स्वीकृति 
से संशोवन प्रक्रिया । है 
तोनो विधियों के अपनाने से ब्विटिश संशोधन प्रक्रिया की नम्यता के साथ 
अमरीकी सशोधन-प्रक्रिया की जटिलता की चुटियों से मी वह मुक्त हो गया है और 
साथ ही उसमे मौलिकता का समावेश भी हुआ । जैसे () ससार के प्रन्य सघात्मक 
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सकता है ! इस प्रकार संसद द्वारा बनाये गये विभिन्‍न कानुन जो कि सविधान के 
निर्माण का स्रोत है, उनकी उपयुक्तता की जाँच करके न्यायिक पुनविचार का भी 
स्रोतों के लिए महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है! इस सम्बन्ध में दिये गये अनेक 
त्यायिक निर्णय संविधान के श्रन्यतम भग बन जाते है । 


ब्रिटिश संविधान का श्रनुदाय--ब्रिटिण संविधान से भी ग्रनेक चीजें ली गई 
है । इनमें ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था प्रमुख है । इसका प्रमुख कारण था कि ब्रिटिश 
सरकार ने प्रधिनियमों द्वारा ऋ्रशः संसदीय सस्थाओं की रथापता की थी और नये 
सविधान के निर्माण-काल तक उतकी जडे जम चुकी थी | ब्रिटिश-पद्धति के श्राघार 
पर ही भारत में भी विधान-मण्डल को जो जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता 
है; कांयंपालिका के ऊपर सर्वोपरिता प्राप्त है, क्योकि मन्त्रिमण्डल विधान-मण्डल के 
प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय व्यवस्था से सम्बन्धित अनेक बातों के लिए ब्रिटिश 
राजनीतिक व्यवस्था की अपनाया गया है | इस प्रकार यह स्वय अपने आप में 
भारतीय संविधान का एक स्रोत है। निर्देश के लिये भी इसी का अनुसरण किया 
जाता है । धारा 05 (3) में लिखा है कि जब तक भारतीय ससदीय विशेषाधिकार 
के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाये तब तक ब्रिटिश ससद के सदस्यों को प्राप्त 
विशेषाधिकार लागू समझे जायेंगे । कभी-कभी ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत स्वतः 
भभित ( [ए9!60 ) होंगे, जैसे न्यायालयों द्वारा जारी किये गये लेख ( ५४४६ ) से 
सम्बन्धित तियम । ब्रिटेन में प्रधान-मस्त्री को अभिसमयों द्वारा जो अधिकार व 
कर्तव्य प्राप्त हें वे हो परम्पराएँ भारत मे भी व्यवहृत है। डॉ० एम- पी. शर्मा ने 
भी इस सम्बन्ध में कहा है, “सच तो यह है कि मंत्रिमडलीय या ससदीय-शासन कुछ 
ऐसी संवंधानिक परम्परा्रों या प्रथाप्रो पर ग्राधारिंत होता है,बो सामान्यत. मान्यता 
प्राप्त होती है और जिनकी चर्चा संविधान में अनुच्छेदों के रूप मे करने की झावश्यक्रता 
नहीं समझी जाती । इसलिये संविधान की मत्रि-परिपद्‌ सम्बन्धी धाराध्ों या 
व्यवस्थाओं की श्रन्य देशों के संविधानों में प्रचलित प्रथाओ के आधार पर व्यास्या 
करनी पड़ी है, विशेष रूप से ब्रिटेन की प्रथाग्रों के ग्रनुसार जो कि संसदीय शासन का 
परम्परागत घर है ।” इस प्रकार ब्विटिश राजनीतिक व्यवस्था भारतीय संविधान का 

” एक निरस्तर ज्रोत है । 


किन्तु प्रन्य स्रोतों की भाँति इस व्यवस्था को भी कुछ परिवर्तित स्वरूप में 
अपनाया गया है। जैसे ब्रिटेन का प्रधान-मन्त्री अपने सहयोगियों को छुनता है ओर 
उन्हें विभाग सौपता है, परन्तु भारत में (झअनु० 75 के अनुसार ) इस प्रकार की 
नियुक्तियाँ करने श्रौर सरकार के काम की सुविधापूर्वक चलाने के लिये और इस 
भ्रकार के काम-काज का मंत्रियों मे बेँटवारा करने के लिये नियम बनाने की शक्ति 
राष्ट्रपति को दी गई है । ( यद्यपि वास्तव में राष्ट्रपति प्रधावमत्री की सलाह से 
ऐसा करता है । इसके अलावा ब्रिटेव की केविनेट के सदस्य वहाँ की .लिक 7 
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विधि के सम्मुंस् समानता हो शोर विधि को सर्वोच्च, एक रूप तथा सावंभौम माना 
जाता हो । दूसरे शब्दों मे “विधि के शासन के प्रस्तगंत विधि के स्वीकृत सिद्धास्तों 
भौर बैधानिक दृष्टि से सक्षम भ्धिकारियों की कार्यवाही के भतिरिक्त अन्य किसी 
प्रकार से न तो राज्य द्वारा मनमाने दायित्वों का धारोप हो सकता है, न सपत्ति मे 
हस्तक्षेप हो सकता है झौर न वेयक्तिक स्वततता को कम किया जा सकता है ।” विधि 
के शासन की व्यवस््या फ्रास को प्रशासनिक कानून की व्यवस्था का निषेध करती है 
जिसके प्रनुमार दो प्रकार के कानून लागू होते है । 

भारतीय संविधान में विधि का शासन--भारतीय संविधान के झनु. 4 से 
कहा गया है कि “भारत के राज्य-प्षत्र मे राज्य किसी भी व्यक्ति को कातून के समक्ष 
ममानता झथवा बगनून के समान सरक्षण से वचित नही करेगा ।" 

कानून समक्ष ममानता” विधि के शासन की ही देन है । इसका प्रर्थ है कि 
कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं । इससे राज्य पर यह बंधन लगाया गया है कि 

वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक सपान लागू 

करेगा । कानून छोटा-बडा, ऊँच-नोच या छूत-प्रद्ूतत किसी प्रकार भेदभाव नहीं 
करेगा । धर्म, जाति, कुल, लिग तथा जन्म-स्थान के ग्राधार पर कानून किसी व्यक्ति 
को प्रश्रय. नहीं देवा । पश्चिमी बंगात धगाम भनवर भ्ली के मुकहमे मे सर्वोच्च 
न्यायालय ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा झि “समान परिस्थितियों से सभी व्यक्तियों के 
सांध कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए ।” इस प्रकार भनु. 4 ऐसी परि- 
स्थितियों की स्थापना करना चाहता है जिसके श्रत्तगंत स्वेच्छाचारी एवं भेदभावपूर्णं 
काबूनों की रचना नहीं हो पाएगी, न कानूनों के प्रयोग में ही भेदभाव बरता णा 
सकेगा | भारत में निवास करने वाले प्रभी व्यवितवों को यह भ्रधिकार समान रूप 
से प्राप्त है। 


लेकिन कानून के समक्ष समता का यह श्र नही है कि राज्य किसी विशेष 
उद्देश्य से नागरिकों का उचित तथा तकं-संगत वर्गीकरण नहीं करेगा । न्वायाधीण 
दीक्षित के शब्दों मे “कानुन के समक्ष समता का अर्थ व्यितयों की प्रूरं समानता नही 
है वल्कि इसका अ्र्थ यह है कि जन्म, जाति या श्रन्य समान- कोरणों के प्राधार पर 
किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नही होगा । समान संरक्षण का प्रर्थ यह 
है कि स्वयं कानूनों के प्रशासन में मनमाना भेदभाव नही किया जाएगा ।” चिरंजीव लाल 
चौधरी बनाम भारत सधघ' नामक मुकहमा, इस संबंध में उल्लेसनीय है । इस मुकदमे 
में सरकार पर यह प्लारीप लगाया गया कि शोलापुर कताई एवं बुवाई श्रधितियम 
950 द्वारा सिर्फ एक कम्पनी के नियस्त्रण एवं व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर 
सरकार ने भेदभाव का बर्ताव किया है जो संविधान के भनुच्छेद 4 के मियद्ध है । 
लेकिन 'सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से यह निर्शय दिया कि आवैदफ़ द्वारा प्ररछुत * 
गए तथ्य यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त 'चयही कि विधायिका गे कायूस बनागेड” 
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किसी अपराध के लिए दोप-सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब त्क कि उसने अपराध 
करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिकमण न किया हो भर कोई व्यक्ति उससे 
अधिक दण्ड का पात्र होगा जो उस अपराध के करते समय भ्रवृत्त विधि के अधीन 
दिया जा सकता था । 

2. कोई भी व्यय्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से पग्रधिक देण्डित भौर 
अभियोजित नहीं किया जाएगा । 

3. किसी अपराध में अभियुक्त व्यकित को स्वयं प्रपने विरुद्ध साक्षी होने के 
लिए बाध्य न किया जाएगा । 

यह खण्ड ब्रिटिश सामान्य विधि के इस तथ्य पर ग्राधारित है कि कोई 
व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि उसका दोप सिद्ध नहीं हो जाता । फ्रास तथा 
अन्य यूरोपीय देशों में यह सिद्धान्त प्रचलित नही है । 

अनुच्छेद 2) जीवन तथा देहिक स्वातश्य को सरक्षण प्रदान करता है । इसके 
अनुसार "किसी व्ययित को अपने प्राण एवं देहिक स्वतत्ता से विधि द्वारा पुरस्थापित 
प्रक्रि। को छोडकर अन्य किसी प्रकार भी वंचित नहीं किया जाएगा ।" देहिक 
स्वतंत्रता का अर्थ है "शारीरिक कप्ठ, नजरबन्दी तथा कंद से सुरक्षा । इस अनुच्छेद 
में प्रयुकत 'विधि सम्मत प्रक्रिया! का प्र है कि जब विधान-पालिका जीवन तथा 
देहिक स्वतंत्रता के अपहरण के सम्बन्ध में कोई कानून बना देता है तो न्‍्यायालम उसे 
अवैध नही ठहरा सकता । अत. ये निर्बाब नहीं है, विधि सम्मत प्रक्रिया (00०४० 
6४६80॥97०0 99५ 8५४) द्वारा इस ग्रधिकार को छोना जा सकता है फिर भी कामून 
को ह॒ष्टि से इस भ्रधिकार को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त है। श्रनुच्छेद 22 भे मजरबन्दी 
तथा बदीकरण से सरक्षण प्रदान किया गया है । 


विधि-शासन की तीसरी विशेषता सम्पत्ति की स्वतन्त्रता है, जिसका उल्लेरा 
अनुच्छेद 3], 3] (।) और 3] (2) में किया गया है। झनुच्छेद 3। सपण्ड () के 
प्रनुतार कोई व्यक्ति विधि के प्राषिकार के बिना सम्पत्ति से वचित नहीं किया 
जायगा । 

केवल कानून के प्राधिकार द्वारा, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए तथा कानून 
द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति की व्यवस्थान्पर ही किसो निजी सम्पत्ति को राज्य प्रपित 
या झधिकृत कर सकता है। क्षतिपूर्ति की मात्रा विधान-मण्डल द्वारा निर्धारित फी 
जाती है तथा उसे न्यायालय में चुनोती नहीं दी जा सकती । 

निष्कर्ष रूप में उपयुक्‍्त भ्रधिकारों द्वारा विधि-शासन की सम्पूर्ण प्रवस्याप्रों 
को प्रदान करने क्र प्रथत्त किया यथा है। साथ ही इनकी रदा के तिए संयंधानिक 
उपचारों का भ्रधिकार भी दिया गया है । 

लेकिन निवारक निरोध कानून झौर राष्ट्रपति की संकटकासीन शवितया, से 
दो व्यवस्थाएँ विधि-शासन के लिए घातक मानी जाती है । 
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यद्यपि बजिटेन में संसद को शात्तिकाल में भो निवारक निरोध सग्दादी विवि 
निर्मित करने को प्रक्षित प्राव्त है, तेकिन उसने इस शर्त का कमी प्रयोग नहीं दिया 
कैवल युद्धकात में प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के समय में--पंक्रद ने ऐसे कगूह 
यनाएं, जिससे ग्रावंजनिक चुरक्षा तथा देश की रक्षा के हिवार्थ राज्य-सच्चिव तोगों री 
न्यायालय की सजा के बिना कैद में रस सकता था । लेकित भारतोय तविवात युद्ध 
और शान्ति दोनों समयों के लिए निवारक निरोध की व्यवस्था करवा है । जी ढ़ 
जोशी के शब्दों में “भारत में निवारक निरोध एक संकटकासोत उपक्ध है, शैकित 
यह संकटकाल तक ही सीमित सही है । इसी आावार पर इसे ग्यक्ियत छदखता का 
बिरोधों माता यया है । 

निवारक निरोध अधिनियम, 950 द्वारा -केख््रीय तथा राज्य तरकारोंकी 
यह अधिकार दिया गया है कि यदि उन्हें संतोप प्रयवा विश्वास हो जाय कि हिंी 
व्यवित के कार्य (]) भारत की सुरा, श्र देशों के साथ भारत के सम्ाध तथा 
भारत की शान्तिपुर्ण स्थिति या (2) राज्य की शांति एवं सुरक्षा या (3) -देश के 


लिए प्रावश्यक धूनि तथा शेवाए बनाए रखने के विरुद्ध है तो ये उसे तिवारह विरो॥ 
में रख सकती है । 


राविधान सभा में इसके उपबन्धों की बड़ी कड़ी प्रालोचता की गई पी। 
प्रवेक सदस्यों ने इसे व्यक्तिगत स्पतेंबता पर एक ग्रभीर खतरा बतलाबा। बी 
टेकचन्द ने इन्हे “दमन तथा स्वततता हनन का पत्र कहा । स्थायाधीश महादत ने 
हवा था “निवारक विरोध कानून प्रजाताबिक सविधानों के प्रतिकृतत है एवं वि है 
अन्य किसी भी प्रजातांतिक राज्य में थे नही पाये जाते हैं....यह आश्चर्य की बात है 
कि इसे भारतीय सविधान से मौलिक अधिकारों के प्ध्याय मे स्थान दिया है ।" 

कित्तु वास्तव से, जितना मय आलोचकों ने दिसलाया है उतना संतरा उसे 
नही है। “इस भयानक उपकररा, जिसका प्रजातांमिक संविधान में कोई प्पान नही 
है, जो मौलिक भ्रधिकार की पत्िग्रता के प्रतिकुल है ग्रौर जी अस्तावना मे विहिंत 
प्रतीक्षात्रों के विरुद्ध है, का व्यवधान उन समाज-विरोधी तथा विषध्वंधचशारी व्वों कै 
विर्द्ध किया यया है जिनसे नवजात अजातंत्र के राष्ट्रीय हित की सतश है। व्यर्िंगत 
५३ पर और इस तरह विधि-शासन पर इससे कुछ प्रशों में तो प्रतिबन्‍्ध वगता 
हर । 

राष्ट्रपति को संकटकालीन शद्तियों की विधि शासन की दृष्टि है । इसलिए 
भ्रातोचना की जाती है कि सविषान द्वारा प्रदत्त मौलिक श्रविवारों को यह विवेष्ट 
कर दैती है । राष्ट्रपति ह्वरा संकटकाल की उद्योपरता करने पर प्रनुच्चेद 42 
वरशित सात स्वतयताएं स्वत: निलम्ब्रित हो जातो हैं तथा संवैधानिक उपचारों के 
भधिकार से छ/गरिको को विशेष अध्यादेश दारा वचित क्रिया ना सकता है । 

यद्यवि से रा. घमरीका में भी कांग्रेस तथा राष्ट्रपति को मौलिक प्रधिकारों 
को निजवित करने की शक्ति दी गई है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्ररतिं तथा 


55 


काप्रेस के कार्यों को, अगर उचित समझे, अवैध घोषित कर रहू कर सकता है। वन्दी 
प्रत्यक्षीकरण के ग्रादेश का श्रधिकार तब तक निलम्बित नहीं किया जा सकता जब 
तक कि युद्धकाल में म्रथवा विद्रोह की स्थिति मे ऐसा करना अत्यावश्यक न हो जाये । 
यहाँ तक कि शक न्यायालय ने एक गुकदमें में यह निर्य दिया था कि “युद्धकाल में 
भी संवंधानिक मौलिक स्वतश्नताग्रों का हवन नही क्रिया जा सकता प्रेड ब्रिटेन में 
ब्रिटिश झापात शवित म्धिनियम 920 के अनुसार अध्यादेश को ससद के समक्ष 
पाँच दिनों के भीतर रसा जाना चाहिए ।” अगर रासद उसे भ्रस्वीकृत कर देतो है 
तो सात दिनों के बाद उसका झ्ात हो जायगा युद्धकाल में मी विधि का शासन 
भप्रवश्य रखा जाता है । 
इस प्रकार प्रमरोका और प्रिटेन में ग्रापातकालीन शवितयों का प्रयोग केवल 
विघायिका तथा न्‍्यायय्रालिका की शत्रित के ग्रन्तगंत ही क्रिया जा सकता है । 
राज्याध्यक्ष प्रबाध रूप से उनका प्रयोग नहीं कर सकता हैं तथा व्यक्तियों की 
स्वतत्रताप्नो का उनमें हनन नहीं हो सकता है । कनाडा, श्रायरलैंड, स्विटजरलेड तथा 
प्रास्ट्रे लिया के सविधानों में भी इस प्रक्वार के उपवन्ध नहीं हैं। केवल वाइमर 
संविधान मे राष्ट्रपति को इस प्रकार की शक्तियाँ दी गई थी जिनका प्रयोग कर 
हिटलर ने, जर्मनी मे, सागरिक अ्रधिकारों का दमन किया था । भारतीय राष्ट्रपति 
को भी इसी प्रकार की शविनर्याँ प्रदान की गई है । मौलिक अधिकारों को निलबित 
करने की राष्ट्रपति की शक्ति को न्यायालय मे चुनौती नहीं दी जा सकती है झौर न 
ही न्यायालय उसकी बेधता की जाँच कर सकते है। गत: इन शक्तियों के कारण 
व्यक्षित की स्वतन्नतायों का हनन करके निधि-शासन को समाप्त किया जा सकता है । 
एच. वी. कामय ने भी इसकी झ्रालोचना करते हुए लिया है कि, “(भारतीय) संविधान 
मौलिंक झ्धिकारों की 'गौरवपूर्ण स्वीकृति पर आ्राधारित है। उस नीब पर हमने 
लोकतन्न का भवन खड़ा करने की चेष्टा की है, लेकिन उस भवन पर 'महाव्‌ नक्ा- 
रात्मकता' को परत चढी हुई है ! अनुच्छेद 259 इस निरकुश प्रतिगामिता को 
आधारशिला है ।..........स्वतत्रता के निरकुश प्रतिरोधी के रूप मे इस्त प्रनुच्छेद की 
तुलना विश्व के अन्य किसी सविवान से नही की जा सकती है ।” 
किन्तु, वास्तव मे, इस उपबन्ध के व्यावहारिक पहलू पर दृष्टिपात करने से 
मालूम पड़ता है कि केवल 962 के राष्ट्रीय आपात की अवधि में ही मौलिक 


अधिकारों को निलम्बित किया गया था और उसका भी अभाव आम जनता पर नही 
के बराबर पड़ा । 


साथ ही राज्य की सुरक्षा के कारण इनका होना आविश्यक है। वी एन. 
शुक्ला के शब्दों में, “उपब्न्ध कठोर दीख पडते है, खासकर उस संविधान में जिसका 
आधार मौलिक ग्रधिकार तथा प्रजातत्र है। लेकिन इन उपव्धों का 
भूतकालीन इतिहास के प्रसग॒ में किया जाना चाहिए। जब कमी भी देश में 
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दुर्पल रहा, भारत के लिए वह दुदिन सिद्ध हुआ । यह उचित दीस पहता हैं कि 
सविधात पृयम्फारी शक्तियों से देश की रक्त करता है । ऐसी घदनवाएँ घट सकती हैं 
जो राज्य के प्रस्तित्व को सवरा पहुँचायें। श्रगर ऐसी परिस्यितियों से राम्य की 
सुरक्षा के सिए कोई व्यवस्था न रहे तो राज्य का उसके मौलिक तत्वों सहित, 
विवाश निश्चित है । 

झाज भी तेलगाना विद्रोह, पश्चिम बंगाल की भव्यवस्पित दशा तया चंढीग 
के लिए किए जाने वाले आम्दोलनो फे साथ-साथ भाषाबाद, प्रदेशिकता तथा 
सम्प्रदायवाद की भावनाएं भी विद्यमान हैं | ऐसी दशा में राष्ट्रपति की संकट कालीव 
शक्तियाँ विधि-शासन की विरोधी न होकर सहायक ही प्रतीत होती हैं। ऐ 

प्रश्त 45--भारतीय संदिधान फे इस वझेन से झ्ाप फहों तक सहमत हैं कि 
“बहु एक ऐसे संघात्मक राज्य की अ्रपेक्षा जिसमें एकात्मक तत्व गौर है एक ऐसा 
एकात्मक राज्य है जिसमें सघात्मक सत्व गोस है ।” 

अथवा 

भारत की केस््रीय सरकार द्वारा सज्यों पर किये गये नियन्त्रण फी प्रकृति व 

विस्तार का वर्णन कीजिये । कया यह संघवाद के विर्द्ध है ? 


भ्रथवा 

भारतीय संघवाद के विभिन्न मूल्यांकमों को झ्रालोचमात्मक व्याध्या फौजिगे। 

उत्तर--भूमिका--यद्पि संविधान द्वारा भारत के लिए एक सपात्मर 
श्यवस्था को अपनाया गया है किन्तु इसको संघात्मक प्रकृति के सबंध में विद्वानों कै 
विचार समात नही है । विद्वानों ने विभिन्न तथा विरोधी विचार ब्यक्त किए हैं क्योकि 
इसका ढांचा संघात्मक है किन्तु आत्मा एकात्मक है । इसकी प्रकृति इतनी लचीतों है 
कि सामान्य काल में यह संघात्मझ रहता है किन्तु सकटकाल में एक्रात्मक । मही बह 
है कि जहाँ प्रो० ध्हीयर ने “प्रद्ध'ं सघ” कहा, वहाँ हा० कृष्ण पी० मुखर्जी ने इसे 
“परसंघात्मर या एकात्मक कहकर पुकारा ) श्री जी० एन० जोशी का वियार है कि 
“भारतीय संघ एक सघ नही चल्कि झद्ध॒संघ है जिसमे एकात्मक राज्य की कतियय 
महत्वपूर्ण विशेषताधों का समात्ेश है।” स्वयं डा० अम्येडकर का फहना है कि 
“शविधान को सधात्मकृता के सुनिश्चित ढाँचे में नहीं ढ़ाला गया है ।” दा० बी. 
एम. शर्मा का निश्चित मत है कि “भारतोय शासल-ब्यवस्था को एकात्मक मभवा 
प्रद्ध सघात्मक कहता आमक है बयोकि यह युरल: सपात्मक है. जिसमे संतुलन डेद् 
की भोर झुफा हुप्रा है ।' श्री एसिक्जेन्द्रोविच के अनुसार भी भारत को पद सॉघा- 
त्मक राज्यों के बगे में रसना किसो भी तरह न्याय मंगत नहीं है! 

मारतीय संघीय व्यवस्था का परीक्षए करने से पूर्व संघात्मर शामन-व्यवस्था 
के सक्षणों पर विचार कर सेना युक्तिगसमत होगा । 


धंघीष शाप्तत के सक्श--संधीय शासन मे निम्निधित सक्षणा था विशेष" 
ताएँ होती हैंः--- 
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() दो प्रकार की सरकारों का एक साथ रहना । 

(2) शक्तियों का घिमाजन । 

(3) संविधाम को सर्वोच्चिता । 

(4) स्वतन्त्र न्यायपालिका । 

(5) दुद्री नागरिकता । 

(6) लिसित; श्रेष्ठ एवं दुष्परिवर्ततशील राविधान । 

() दो प्रकार की सरफारों का एफ साथ रहना--सधीय शासन मे दुहरे 
णासन-यंत्र भ्रयवा दो प्रकार की सरवारों का यह्तित्व होता है । दोनों का प्रस्तित्व 
पृथक एवं स्ववन्न होता है। दीनो को शक्ितिन्सविधान से प्राप्त होती है । दोनो 
सरकारें एफ दूसरे के भ्रधीन नहीं रहतीं। सबिधान के संघात्मक स्वरूप को समाप्त 
नही किया जा सकता और न कोई राज्य सघ से पृथक हो सकता है | दोनो सरकारों 


का पृथक्‌-पृथक समन होता है--दुहुरी नागरिकता, दुहुरा प्रशासन-यत्र एवं दो 
न्यायपालिकाए' । 





(2) शपितियों फा विभाजन--सधीय शासम-व्यवस्था में संविधान के द्वारा 
केर्द्र शौर राज्य सरकारो के बीच शक्तियों का विभाजत किया जाता है। केन्द्रीप 
सरकार व राज्य सरकारें दोनो श्रपने-प्रपने क्षेत्र मे स्वतन्न होती है । संधीय शासन में 
केसर राज्य की शक्तियों में हस्तक्षेप नही कर संक्रता ग्रौर न ही केन्द्र राज्य की 
शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस प्रकार शक्तियों के विभाजन के ग्राधार पर 
केसद्र और राज्यों के क्षेत्राधिकार निश्चित कर दिए जाते हूँ । 

(3) संविधात की- सर्वोच्चिता-सधीय शासन में संविधान सर्वोच्च होता है 
और केन्द्रीय व राज्य-न्सरकार दोनो में किसी के द्वारा सविधान का उल्लंघन नहीं 
किपा जा सकता । संविधान की धाराएं सभी सरकारों को झ्रतिवाय छू से मानमी 
पड़ती हैं और उसकी धाराओं के प्रतिकूल होने पर कोई कामून चेध नहीं माना 
जाता । 

(4) प्र-स्वतन्त्र भ्यायपालिका--सधीय श।सन-व्यवस्था में एक स्वतम्त्र स्थाय- 
पालिका का अस्तित्व अपरिहार्य होता है क्योकि राज्यो एव केन्द्र के क्षत्राधिकार 
सम्बन्धी विवादों का निपठारा एक स्वतन्त्र न्यायपालिका द्वारा ही किया जा सकता 
है । स्वतस्त्र न्‍्यायपालिदग सविधान के सरक्षक के रूप में कार्य करती है । सघीय एव 
राण्यो के विधानमण्डलो द्वारा पारित कानुनों की-वेधानिकता का परीक्षण स्वतन्त्र 

न्थायपालिका ही करती है। 

(4) ब-स्वतन्त्र स्थायपालिका--साघीय शासन-व्यवस्था के समान ही भारतीय 
सघ में एक स्वतन्त्र स्यायपालिका की स्थापना की गई है । स्वतस्त्र न्यायपालिका को 
यहाँ सर्वोच्च स्यायालय नाम दिया गया है, जो सधीय संसद या राज्यो की ध्यवस्था- 


पिकाझ्रो द्वारा पारित किस्ती भी ऐसे कानून की जो सविधान की घाराग्रो का उल्लंघन 
करता है, को श्रवेध घोषित कर सकता है । 


' 58 


(5) झिपित, श्रेष्ठ एवं द्ुष्परिवर्ततशोल संविधान--भारतीय संविधान एक 
लिपित प्रल्ेख है औौर सथोधन की दृष्टि से कठोर भी है। संविधान द्वारा किए गए 
शक्ति-विभाजन में सघीय सरकार या राज्य सरकारों में से किसी एक के द्वारा ही 
अपनी इद्धा से परिवर्तत नहीं क्रिया जा सझता, बरम्‌ इन प्रावधानों में परिवर्तेत 
दोनो की सहमति से ही सभव है । भारतीय सविधान में 397 घाराए' है । 

सविधान के उपयु का प्रावधानों के श्राघार पर कहा जा सकता है कि भारतीय 
सविधान एक पूर्ण सपात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है । 

() भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण--ऊपरी तोर से भारतीय सविधान 
एक सघात्मक शाप्तन-व्यवस्था की स्थापना करता है किन्तु इसमें अनेक एकात्मक 
लक्षणों को भी यथास्वान देखा जा सकता है | संविधान के ये एकात्मक लक्षण प्रमुख 
रूप से निम्नलिखित हैं-- 

भारतीय सघ में संघीय शासन-व्यवस्था की तरह दुहरा प्रशासन यंत्र है । 
दोनों सरकारे एक दूसरे से प्रूथक एवं स्वतन्त्र हैं। भारती एककरो की सरकार स्वतत्रता 
का उपभोग करती हैं। उनकी शक्तियों एवं भ्रधिकारों के सबंध में केन्द्र सरकार 
हस्तक्षेप नही कर सकती । 

(2) शक्तियों का विभाजन--सघीय शासन-अ्यवस्था के सहश भारतीय 
सविधान द्वारा भी सथ और राज्यों के बीच शबित का विभाजन किया गया है । 
संघोष सूची में 97 विषय हैं जिन पर सधोय ससद का एकमेव क्ष त्राधिकार है राज्य 
सूची के घिपयो की सरया 66 है जो राज्यों की व्यवस्थापिकाग्रो के अधिकार में है 
और समवर्ती सूची मे 46 विषयो को सघ प्रोर राज्य दोनो के क्षेत्राधिकार मे रखा 
गया है । संघीय एवं राज्य सरकारों के बीच शक्रित-विभाजन का उल्लेख भारतोय 
संविधान मे भ्रन्य किसी भी सघात्मक सविधान की तुलना में अ्रधिक व्यापक रूप में 
किया गया हैं। 

(3) संविधान की सर्वोच्चता-भारतोय सविधान देश ढा सर्वोच्च काप्ुन 
है | संविधान ही सघ एवं राज्य सरकारों की शक्तियों का स्रोत है। संविधान की 
धाराश्ों का किसी भी सूरत में उल्लघन नहीं किया जा सकता । सविधान द्वारा 
निर्दिष्ट क्षेत्राधिकारों का केन्द्र एवं राज्य की सरकारे या किसी प्राधिकारी द्वारा 
उल्लंघन अवध समझा जाएगा । * 

(4) डुहरी नागरिकता--संघीय शासन मे दुहरी नागरिकता का अस्तित्व 
रहता है। प्रत्येक व्यक्ति साधारणतः दो राज्यों का नागरिक होता-है । एक तो उत्त 
इकाई के राज्य का जिसका कि वह निवासो होता है और दूसरे उस सघ-राज्य का 
जिसमे वह इकाई सम्मिलित होती है | भ्रतः उसे दोनों ही सरकारों को आाज्ञाओं का 
पालन करना पड़ता है ; दोनों के प्रति निष्ठा रखते हुए दोनो के .द्वारा उपलब्ध कराये 

गए सुख-सुविधामो का उपभोग करता है ! ः 
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(5) लिखित, श्रंष्ठ एवं दुष्परिवर्ततशील सविधान--चू कि संघीय शासन 
समभौते द्वारा स्थापित शासन होता है, इसलिये उसके स्वरूप को निश्चित और व्यव- 
स्थित करने के लिये एक लिखित श्रेष्ठ और दुष्परिवर्ततशीन सविधान की आवश्यकता 
होती है जिससे केन्द्र और राज्यों को अपने-अपने अ्रधिक्रारों तथा कार्यक्षेत्र का पूर्णो 
और स्पप्ट रूप से ज्ञान हो । इसके अतिरिक्त सघ-राज्य का संविधान कठोर होता है, 
जिम्रमे संशोधन सरलता से नही किया जा सकता । 

भारतीय संविधान में सघात्मक लक्षण--न्यद्यपि भारतीय सविधान में कही 
पर भी 'सघ-राज्य/ ( ए९४८४॥०४ ) शब्द का प्रयोग नही किया गया है, वरत्‌ उसके 
स्थान पर “राज्यों के सघ' शब्द का प्रयोग नही किया है, फिर भी भारत वास्तव में 
एक संघ राज्य है। भारतीय सविधान में सघात्मक व्यवस्था के सभी प्रमुख लक्षण 
विद्यमान है--+ 

दो प्रकार की सरकारों का श्रस्तित्व 

 केख्घोन्मुखी शक्ति विभाजन--भारतीम सधीय व्यवस्था में शक्तियों का 
विभाजन केन्द्र के पक्ष मे किया गया है। सपीय सूनी मे 97 विषय है. राज्य-सूची 
भे 66 और समवर्ती सूची में 56] समवर्ती सूची के विपयो में कानून बनाने का 
प्रधिकार दोनो को है किन्तु इन दोनो द्वारा निर्मित कामून मे विरोध की स्थिति में 
सधीय सरकार के कायुन ही मान्य होगे । सुरक्षा थल, जल और वायु-शक्ति, रेलवे, 
मुद्रा भौर वेदेशिक सम्बन्ध झ्रादि सभी महत्वपूर्णा विषयों पर सघ का एक्मेव झधिका र 
है । इसके सिवाय अ्रवशिष्ट शक्तियाँ भी केन्द्र को ही दी गई हैं । इस प्रकार संघीय 
सरकार को राज्य सरकारो की तुलना में बहुत प्रधिक महत्वपूर्ण शवितरया प्राप्त है । 

2 संघ एवं राज्यों के लिए एक ही सबिधान--एकात्मक शासन की तरह 
भारत में सघ एवं राज्यों के लिए ही सविधान की रचना की गई है ( जम्मू एव 
कश्मीर को छोड कर ) | भारतीय राध की इकाइयों को स रा. अमेरिका के संघ की 
इकाईयो की तरह अपने झलग राविधान के निर्माण का अधिकार नही है । 

3. इकहुरी नागरिक्ता--संधीय व्यवस्था मे दोहरी नायरिकता का होतो है। 

एक संघ सरकार की तथा दूसरों पृथक्‌-पृथक्‌ राज्यो की । भारत में केबल एक ही 
नागरिकता का प्रावधान हैं। राज्यो की निजी तथा पृथक्‌ नागरिकता नहीं है । 


इस प्रकार भारतीय सविधान द्वारा सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र के लिये एक ही मागरिकता 
की व्यवस्था की गई है । 


4. एकीकृत न्‍्याय-व्यवस्था--सघीय व्यवस्था में दुहरी न्‍्याय-व्यवस्था होती 
है। किन्तु भारतीय संघ में न्‍्याय-पालिका को बहुत श्रधिक सीमा तक एकीकृत कर 
दिया गया है । देहली स्थित सर्वोच्च न्यायालय देश को सम्पूर्ण न्‍्याय-व्यवस्था वे 
शिखर पर स्थित है। शाज्यो वे उच्च स्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की ही शावाए 
है भौर सर्वोच्च न्यायालय को इत उच्च न्यायालयों पर व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान 
किया गया है । 
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5, राज्यों को केद्ध पर वित्तीव विरभेरता--राज्य वित्तीय. दृष्टि से आत्म- 
निर्भर व होकर कैद पर भ्वतम्बित है। केन्द्र के द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के 
अनुदान आदि दिये जाते हैं. भौर इस झआधिक सहायता के कारण केद् राज्यों पर 
छाया रहता है । वित्वीय क्षेत्र में प्रात्म-निर्भर न होने के कारण राज्यों की स्वतन्त्रता 
नाम मान की है। 

6. द्वितोय सदत में समान प्रतिनिधित्व महों--सघीय व्यवस्था मे इकाईयो 
को जनसतस्या एवं श्रावार पर विचार किये बिता संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन 
में राज्यों को समात॒प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। किस्तु भारतीय संघीय 
व्यवस्था मे. राज्यों को उतकी जनसाख्या के आधार पर राज्य-प्भा में प्रतिनिधित्व 
प्रदान विया गया है । 

7 राज्यों को संविधाद में सशोधन लाने की शक्ित नहीं -संघीोय व्यवस्था 
में प्रव्यवी इकाइयों को अपने सविधानों में परिवर्तत करने का भ्रधिकार प्राप्त है 
किन्तु भारतीय सपात्मक व्यवस्था में राज्यों को स्वतस्त्र रूप से राज्यों से सम्बन्धित 
सर्वधानिक उपबन्धों में भी यरिवर्तेन लाने का अ्रधि कार नहीं है। रावंधानिक संशोधन 
का अधिकारी मूलत, धघ सरकार को प्रदान किया गया है । 

8. संसद राज्य को सोमाग्रों के पुननिर्धारण में समर्थ--भाम्तीय सप्तद 
किसी भी राज्य के प्रदेश में वृद्धि तवा कमी कर सकती है, राज्यों की सीर्मा चदल 
सकती है भ्रथवा राज्यों के साम में परिवर्तत कर सकती है । स. थ. अमरीका एव 
भास्टू लिया के सघ में राज्य की सीमाप्रो मे उनकी सहमति के बिना परिवर्तेन नही 
किया जा सकता है और इसे सघात्मक व्यवध्या का एक आवश्यक सिद्धात्त सम्रका 
जाता है । 

9५ झापातृश्नाल में एकात्मकू--संघात्मक व्यवस्वाएँ शान्ति एव. सकटकाल 
में सपात्मक ही बनी रहती है लेकिन भारतीय संविधान को विशेषता यह है कि 
सामान्यफाल में तो यह सघात्मक बना रहेगा लेकिन राष्ट्रीय धंकट के रामय इसे 
घिता किसों प्रकार के श्रोपचारिक सशोधन के एकात्मक व्यवस्था का रूप दिया जा 
सकता है । संकटकान की घोषणा के क्रियाशील रहने के समय संघीय संसद के द्वारा 
राज्य सूची के विषयों पर भी कादूतों का विर्माए क्िय। जा सक्रेगा प्रोर सपोय 
शासन के द्वारा राज्य-सरकारों को उनके निश्चित क्षेत्र में सी आवश्यक विर्देश दिये 
जा सगे । 

40. राम्यों के राज्यपाल को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा-राज्यपात्रों की 
नियुवित राष्ट्रपति द्वारा होती है । उसके प्रसाद पर्यन्त ही वह भझपने पद पर रहता है 
राज्य के राज्यपाल केस्द्रीय सरकार के एजन्ट के हतप्र में कार्य करते हैं। केद राज्य- 
पाल के माध्यम से राज्य सखपर पर दिसी प्रडार मकुग लगा सकता है।यह 
साधवाद के मौतिर सिद्धान्त के विद्द्ध है । 
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], विधेयक पर केर्ध का तियन्‍्त्रण--राज्य विधान-मण्डल द्वारा 
पारित कतिपय विधेयकों को पारित करने के पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आ्रावश्यक 
है । कुछ विधेयको की प्रनिवाय॑ रुप से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता 
है । राज्यपाल को यह शभ्रधिकार है कि राज्य के विधान-मण्डल द्वारा पारित किसी 
भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराय॑ रक्षित रख सकता है। उस विधेयक पर 
राष्ट्रपति सहमति भी दे सकता है श्रौर रोक भी सकता है । 

]2 राज्यों के पारस्परिक झेंगड़ों का केर्द्र द्वारा निपठारा--राज्य के 
पारस्वरिक भागड़ों के सम्बन्ध में केद्धीय सरकार को समन्‍्वयकारी शक्ति प्राप्त है । 
इस उद्दश्य से राष्ट्रपति अ्रग्तर्राज्यिक परिपदी और क्षेत्रीय परिपद्दों की स्थापना कर 
सकता है। परिपद्‌ का कर्तव्य राज्यो के वीच उत्पन्न विवादों की जाँच करना, 
उन पर भन्त्रणा देना, पारस्परिक हित से सम्बद्ध विषयों की चर्चा करना गौर किसी 
विषय के बारे मे मीति और कार्मवाही के भ्रधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिण 
करना होगा । 

3. मूलभूत विधयों में एक रूपता--संघ-राज्य विभिन्‍नताग्रों से पूर्ण 
व्यवस्था है। संधीय व्यवस्था में कानुन, शासन, ध्याय-पद्धति लथा प्रशासनिक 
मामलों में काफी भिन्‍नताएँ पाई जाती हैं । परन्तु भारतीय संध में इन बातों मे पूर्ण 
एकरूपता लाने की चेप्टा की गई है। वित्तीय मामलों में एकरूपता लाने के लिए 
महालेखी-परीक्षक की व्यवस्था की गईं । प्रशासनिक एकरूपता लाने के लिए ग्रखिल 
भारतीय सेवाप्रो की व्यवस्था की गई है | न्याय में एकरुपता लाने के लिए एकीकृत 

न्याय-व्यवस्था की स्थापना की गई है 

]4, निर्वाचन झायोग--सविधाव में सम्पूर्ण देश के लिए एक निर्वाचन 
श्रायोग की व्यवस्था की गई है । यह्‌ ससद तथा राज्यों के विधान-मण्डलो के निर्वाचनों 
का प्रधीक्षएण, निर्देशत और नियस्त्रण करता है। आयोग के सदस्यों की नियुवित, 
राष्ट्रपति के द्वारा होती है । 

निष्कर्षं--इस प्रकार भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक व्यवस्था के 
पर्याप्त लक्षण विद्यमान हैं किन्तु इन सक्षणों के ग्राधार पर भारतीय संघीय व्यवस्था 
को सघात्मक न मानना तथ्य से इन्कार करना है क्योकि भारतीय सविधान में 
केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति पर बल दिया गया है | इसकी भावना एकात्मक व्यवस्था से 
श्रोत-प्रोत होते हुए भी ऊपरी तौर से यह पूर्ण संघात्मक राज्य है । एकात्मक के इस 
लक्षण के होते हुए भी सघात्मकता को नष्ट नही किया गया है । प्रो० एलेय्जेन्डरो- 
बिच का कथन सत्य के निकट है कि “भारत निस्सदेह एक सघ-राज्य है, जिसमे 
संप्रभुता के लक्षण केन्द्र एवं राज्यों में निहित है ॥” 
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]. समानता का भ्रधिकार--अनु. 4-]8 भारतीय सविधान के द्वारा सभी 
व्यक्तियों को वैधानिक, नागरिक तथा सामाजिक समानता प्रदान की गई है। 
संविधान के अनु 4 से 8 समानता के श्रधिकार से सम्बन्धित है और इनके द्वारा 
पाँच प्रकार से नागरिकों को समानता का ग्रधिकार दिया गया है-- 

(4) कानून के सामने समानता-अनु> 28 के अनुसार “भारत के राज्य 
क्षेत्र मे राज्य किसी भी ध्यक्ति को बातुन के समश्न समानता अथवा कानून के समान 
सरक्षण से वचित्त नही करेगा ।” बुद्धान चौधरी (955-] एस सी झार. 045, 
048) के मामले में उपयुक्त अधिकार की वकालत की गई । 

(2) धर्म मूल, वश, जाति, लिग, जन्म-स्थान प्रादि के श्राधार पर भेद-भाव 
करने की भमाही -ग्रनु० 5 के ग्रनुसार कोई भी व्यक्ति केवल अपने धर्म, लिग, 
जाति या जन्म-स्थान के कारणा दुकानों, सावेजनिक, भोजनालयों, होटलों एवं सावें- 
जनिक मतोरजन के स्थानों तथा सरकारी तथा सरकार से प्राप्त सहायता के कुओ्रों, 
तालाबों, स्नानघरों तथा सार्वजनिक सर के स्थानों पर जाने से वचित नहीं किया जा 
सकता । 

(3) सार्वजनिक पदो की शाप्ति के लिए शक्रवसर की समानता--अनु० 6 के 
अनुसार “सब सागरिकों के लिए सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए 
समान पग्रवमर उपलब्ध होगे । केवल धर्म, मूल, वश, जाति, लिग और जस्म-स्थात 
या इनमें से किसी के झ्राधार पर किसी नागरिक के लिए सरकारी नौकरी या पद के 
लिए अपांधता न होगी भर न ही किसी प्रकार का भेद-भाव किया जायेगा ।” फिर 
भी सविधान में इस बात का उल्लेख क्रिया गया है कि स्त्रियों, बच्चों प्रोर पिछडे 
वर्ग के लोगों को उन्‍नति के लिए विशेष कानून वनाये जा सकते है । 

(4) श्रस्पृश्यता का प्रन्त--अनु ० 7 के अनुसार * अस्पृश्यता का ग्रन्त क्रिया 
जाता है श्रौर उसका बिसी शी रूप में ग्राचरण निषिद्ध किया जाता है ।” 

(5) उधाधियों को समाप्ति--अनु० 28 के अनुसार उपाधियों को समाप्त 
कर दिया गया है। केवल विद्या एवं सेना सम्बन्धी उपाधियाँ दी जा सफती हैं ! 

2. स्वतन्त्रता का झधिकार--भारतीय सविधान मे व्यक्ति स्वातत्र्य को 
व्यवसाय अश्रनु० 9 से 22 तक की गई है,इसके द्वारा नागरिको की सात स्वतंत्रताएं 
प्रदान की गई हैं-- 

() भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विचार अभिव्यक्त करमे की 
स्वतंत्रता है । हु 

(2) अपने विचारों की व्यास्या एवं प्रचार के लिये निरायुध सार्वजनिक सभा 
का झायोजन किया जा सकता है । 

(3) सभी नायरिको को समुदायों एवं संधो के निर्माण की स्वतत्रता प्रदान की 


गई है । 
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6. सम्पत्ति फा प्रधिकार--प्रनु० 32 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति 
को उसकी सम्पत्ति से उस समय तक वचित नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसा 
करने के लिए विधि का प्राधिकार' ( &एाणा३ 08क ) प्राप्त नकर लिया 
जाये । इसके भ्रधीव किसी भी व्यक्षित की सम्पत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिये 
मुप्नावजा दिये ब्रिना नही लिया जा सकता । इसके भ्रतावा राज्य की विधान-समाग्रों 
द्वारा पास किया हुप्ना, कोई भी ऐसा कानून जो सम्पत्ति के प्रतिवायं रूप से श्रजित 
करने से राम्बन्धित हो तब तक प्रभावशालो नही होगा जब तक कि उसे राष्ट्रपति की 
स्वीकृति न मिल जाय । 

सम्पत्ति के अधिकार की प्रालोचना--समाजवादी झश्ौर साम्यवादी भारतीय 
संविधान में दिए गए सम्पत्ति के अधिकार की कठोर झ्ालोचना करते हैं । उनका मत 
है कि इन उपबन्धों (घारा) के कारएा भारतवर्ष मे समाजवाद के ग्रनिवार्य तत्वों से 
लोकतन्न की स्थापना का कार्य कठिन हो जाएगा । जमीदार और सपत्तिशाली वर्ग 
कषि-सुधार के मार्ग मे रोडे ग्रटका सकते है। यह झ्रालोचना मिराधार नही है ! यह 
इस बात से स्पष्ट है कि राज्य द्वारा पास किए गए जमीदारी के उन्मूलन के कामुनों 
को वैधानिक करार देने के लिए संविधान को सशोधित करना पड़ा । 

7. संवेधानिक उपचारों का श्रधिकार--भारतीय सविधान की धारा 32 के 
अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह सविधान द्वारा प्रदान किए गए 
अधिकारों के प्रतिक्रमण होने पर न्यायालयों की शरण ले सकता है । इसके पन्तर्मंत 
बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेघ, भ्रधिकार पृच्छा झौर उप्र पण गाते है । 

() बर्दी प्रत्यक्षीसरण फा लेख (५४०४ ण प्रश९थ5 (०७७५४)--यह उस 
व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है, जो यह समभता है कि उसे प्रवैध रूप 
में बंदी बनाया गया है । उसकेः द्वारा स्थायालय, बन्दीकररणा वाले श्रधिकारी को निश्चित 
समय भौर स्थान १२ बन्दी वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने की श्राज्ञा देता है, 
जिससे न्यायालय बन्दीकरणा के कारणो की जाँच कर सकें । यह लेख सरकारी अ्धि- 
कारियों के अतिरिक्त निजी व्यक्तियों तथा सगठनों के विरुद्ध भी जारी किया जा 
सकता है । 

(॥) परमादेश ()७00थ॥75)--यह श्रादेश तब जारी किया जाता है जब 
ध्यायालय किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति को अपना काडूनी कर्तव्य पुरा करने के 
लिए विवश करना चाहता है। यह प्रायः सार्वजनिक करत्त ब्यो को पूरा करने के लिए 
जारी किया जाता है । 

(४0 प्रतिबंध लेख (?०फतांंणी)--इस लेख का प्रयोग उच्च न्‍्याया- 
लय, निम्न न्यायालय को उसके अधिकार-क्षेत्र का उल्लधंत करने से रोकने के लिये 
करता है । 

(४९) उद्यम पण का लेख (टश॥।णश्ञा)--यह लेख एक उच्च ध्यायालय द्वारा 
निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है, जिसमे निम्न न्यायालय को उस विबाद्र,के 


$ द्वार) राज्य 
/ इयर विफ्सीत निददे५ 
कूः (0०४५८) आदेश 
* वह राज्य अति अपने उच पक्ष 'लेडहिक $ 
गब्दो ३, मौलिक अ्रविकार पे कतिपय विवेधाबाए' है श्रौर इनके क्र राज्य को 
डैघ कायो के करने से रोका ॥ इसके फरीत रसज्य की) नी 
पैत्व सरकार को कुछ भेकरात्मक आदेश है, जिन्हें बैग करना 
गया है (७७ 


र माय 
इकित्वो को 


0०.7३, 7ग्फा, १8 न (०ऋधााव0 
२. निग्वदा. ५ व "॥7०9॥९ 
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(3) मूलाधिकार संसद के क्षेत्राधिकार से बाहर, नोति-निदे शक क्षेत्राधिकार 
के प्रन्दर--ससद मूलाधिकारों के सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बना सकती । वह इन 
अ्रधिकारों का उल्लंघन नही कर सकती, ये प्रधिकार ससद के क्षेत्राधिकार की सीमा 
से बाहर हैं। नीति-निदेशक तत्व ससद को सीमा के अन्दर भ्राते हैं इसलिए वह 
उनसे सम्बन्धित कानूनों का निर्माण कर सकती है । 

(4) मूलाधिकारों फो लागू करने के लिए कातुन जझरी महों निदेशक 
सिद्धारतों को लिए झ्रायश्यक--मूलाधिकारों के क्रियान्वयन के लिए किसी कानून बनाने 
की श्रावश्यकता नहीं है बपोकि वे स्वयं काठून के रूप हैं जिनका उल्जंघत ने विधान- 
मण्डल कर सकता है न का्यंधालिका । इसके विपरीत निर्देशक सिद्धाश्तों को लागू 
करने के लिए कानून की श्रावश्यक्तता पडेगी नहीं तो इनका उल्लंघन अवैध नही माना 
जाएगा । 

(5) मूलाधिकार राज्य फा पश्रनिवार्य उत्तरदायित्व निर्देशक पधिद्धाग्त कोरा 
चेक--मौ लिक प्रधिकारों को लागू करना राज्य का विशेष एव अनिवार्य उत्तरदायित्व 
माना जाता है। इसके विपरीत विदे'शक सिद्धान्त कोरे चैक के सहण है जिसके 
भुगतान का ग्राधार प्ननिवायंता नही इच्छा है । 

(6) मूलाधिकार साप्य हैँ निदेशक सिद्धान्त साधन--निर्देशक सिद्धान्त 
साधन के रूप मे है जो राज्य को नीति निर्धारित करने व उसका पथ-प्रदर्शन करने 
के लिए सद्वायक होते हैं जबक्रि मूलाधिकार उद्देश्य श्रथवा साध्य हैं जिन तक राज्य 
व्यक्ति की पहु चाने का प्रयास करता है । 

(7) मूलाधिकार सोगित किए जा सफते हैं, निदेशक सिद्धांत महों किए जा 
सकते--मू लाधिकार राष्ट्रपति द्वारा ग्रापातृकालीन घोषणा होने पर मर्यादित, सीमित 
एबं निलम्बित किए जा सकते है । ऐसी भ्रकस्या में इन्हें न्यायालय बाध्यरूप से लागू 
करने में ग्रशक्य होता है किन्तु नीति-निरदें शक सिद्धाम्त किसी भी समय एवं ग्रवस्था 
में न तो मर्यादित व सीमित ही किए जा सकते हैं और ने ही निलम्बित किए जा 

सकते हैं । 

(8) मुलाधिकार का विषय व्यक्त है निदेशक सिद्धांत वार विषय राज्य है- 
मूलाधिकार व्यक्ति को कुछ श्रधिकार दिलाता है, उसका विपय एब क्षेत्र केवल 
ब्यवित है। व्यक्ति के इंदं-गिद ही वे घूमते हैं किन्तु निदेशक सिद्धान्त राज्य से 
सम्बन्धित हैं, वे राज्य को कुछ निश्चित प्रकार का कार्य करने के लिए निदेश देते 
हैं । मूलाधिकारी का राज्य से कोई ताल्लुक या सम्बन्ध नहीं है जबकि निर्देशक 
सिद्धान्तों का व्यक्ति से कोई सरोकार नही है । 

(9) मूलाधिकार व्यक्ति के विकास से सम्बन्धित हैं निदेशक पिद्धान्त 
सामाजिक फल्याश से सम्बन्धित-- चू कि मूलाधिकारों का विषय ध्यवित है श्रतएव 

बहू व्यकित के विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित है । वह व्यक्ति के कल्याण के लिए 
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आवश्यक शर्ते" एटा करता है ताकि व्यवित प्रपने व्यक्तित्व का 
पर विकास केर सके ; निर्देशक सिद्धान्त का दिपय राज्य होने के नाते बह सामाजिक 
कल्यास के सहयोग देता है । वह समाज अथवा पज्य के वि क लिए आवश्यक 
७ परिस्थितियों का विर्माण करक है । 

(6) भला धिकार $ पक्ष पर जोर देते है निश्त्ाक धिद्वारत 
आदधिक और सामाजिक पक्ष १२--मूकाबिकर राजनीतिक हठ्ू पर कन्त देते है। 
च्यवित को) राजनीतिक अधिकारों के पे संजय रखते है । इसकी विपरीत लिरे'बक 
पद्धान्त आधिक और सामाजिक पहेद्े पर जोर ३३ हैं । 

(व) मूलाधिकारो के परफाबते में भिदे'शक 
पू कि तिदे'शक सिद्धान्तों के पी. कोई वैषानि: 
हि वे मी 'पिकारो की चुचना 


परिधि 


पिद्धान्त कम महत्वपृर् 8... 
के अनुशक्ति नही है इससे सिद्ध होता है 
वृचना मे महल होते ह। मौतिक अधिकारों 
पज्यनीत निदेशक को लागू कराने के लिए कोई 
४ नहीं या सकता 3 क्क नाम विहार राज्य कामक मुकदमे मे 
सर्वोच्च परुक्त मत की ष्टि की थी | है 
उन ऐसे अ्रवस्तर भी आए हैं जब सर्वोच्च ायानय ने अ्पता विराण देते 
के नीति-मिद्े' गक चिद्धारतों को महत्व दिया है | बिह्वार राम्य 
कामेश्वरसिह न्यायालय ने निर्॑ंद करने के बिए विदेश 
सर 


दें शक-सिद्धारतो में संघ होते को 
7र ही मात्य होते हैं निदेशक सिद्धान्त नहीं । भनुच्छेद 36 
सद्धान्तो को स्पष्टतः पायावय झरा नही बनाया गया इसलिए इन्हें 
संविधान के पवीय भाग मे अदत्त मोह 
कीजा प्रकती । 


कारों की अपेशा वरीयता प्रदान नही 
उपयुक्त चिये 


पयत, कहा जा सकता है कि यद्यवि 
जप्ठ और सर्वोच्च है ही, किस्तु नीति-नि्देशक विद्धान्त 
उत्याराकर सज्य को रैम महत्वपूर् नही है । सिद्धांतों 
हैए क्योकि इसका उद्देश्य समाज को उम्रत्ति भौर 
है बिक बात यह है 2 मोलिक अधिकार भोर लिर्दोशक पिद्धास्तों 
का आपक मे घनिष्द सबंध है और यह सोचना ऊच नहं। है कि उनमे किपका 
महत्व ब्रधिक है भौर किसका राज्य करे उन्हें इस प्रकार 
कि माज की कद 
अरन 48... 
सत्य श्वने आज़ मे 


लागू करावा क्राहिए 
न्विति के किए उपयोगी हों + 
पे संविधान में उल्लिखित राम्य-राज्प के नोति-विदसक 
क भव आादर्स है ।” श्राप इस कबन से कह तक तहमत हैं ? 


कम 4 
के दोनों एक चाय व्यक्ति और से 
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अथवा 
संविधान द्वारा उल्लिस्ित राज्य के नोति-निर्देशक तत्वों का उल्लेख 
कोजिये । 
उत्तर--नीति-निर्देशक तत्वों की विशेषायें--नीति-निर्देशक तत्व राजनीतिक 
घोपषणा-पत्र, नैतिक नियमो की सहिता भ्रथवा राज्यपालों या प्रशासकों को मार्गों 
दिखाने वाली ज्योति के समान है। नीति-निर्देशक तत्वों की घोषणा का विचार 
फ्रांस की राज्य-क्राति में नागरिकों के अधिकारों की घोषणा और अ्रमरीकी स्वतत्रता 
को घोपणा से प्रभावित है। सविधान के चौथे भाग में अनु. 36 से 5 तक राज्य के 
पथ-प्रदर्शन हेतु “राज्य के नीति-निर्देशक तत्व” के नाम रो कुछ सिद्धान्तो की व्यवस्था 
की गई है । 
राज्यों के निर्देश--इन नीति-निर्देशक तत्वों का उल्लेख राज्य के निर्देशन 
के लिए किया गया है जिनका अनुसररणा राज्य को करना चाहिए | ब्रनु. 36 के 
प्रनुसार "यद्यवि इन निर्देशक मिद्धान्तों को लागू करने के लिए किसी पभ्रदालत को 
बाध्य नही किया जा सकता, तथापि वे देश के शासन में आधार-भूत है और कानुन 
बनाने में उनका अनुसरण करना राज्य का कर्तव्य हे ।” नीति-निर्देशक तत्वों की 
प्रकृति को स्पष्ट फरते हुए श्री जी. एन. जोशी लिखते हैं कि “इन निर्देशक तत्वों का 
विधान-मण्डलो को कानून बनाते समय और कार्य-पालिका को इन कामूनों को लागू 
करते समय ध्यान रखना चाहिए | ये उस नीति की ओर सकेत करते है जिसका 
अनुसरण सध झौर राज्यो को करना चाहिए ।” 
अ्रन्यायविष्ट--इन तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा 
सकता परन्तु ये उन नीतियो को निर्देशित करते है कि जिन पर संविधान सघ और 
राज्यों को चलाना चाहता है । इन तत्वों का उद्दं श्य विधान-मण्डल और कार्य-पालिका 
के लिए पथ का निर्देशन करना है। सविधान में लिखा है कि---/राज्य लोक-कल्याण 
के लिए प्रयास करेगा ओर तदर्थ ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने और 
उसकी सुरक्षा करने ' का प्रयास करेगा जिसमे सामाजिक, झ्लाथिक, तथा राजनैतिक 
न्याय, राष्ट्रीय जोवन को सभी सस्थाझो को अनुप्रे रित करें | 
एक कार्यक्रम--जी० एन० जोशी के विचार से “ये सारे निर्देश एक झ्राधुनिक 
लोक-तन्नात्मक राज्य के लिए विस्तृत, राजनैतिक, सामाजिक और झाथिक घोपणा- 
पत्र श्रथवा कार्यक्रम प्रस्तुत करते है इस रूप में वे जनता के अन्दर आदर ओर स्नेह 
की भावना उपजाते हैं भौर उसमें एक श्र प्ठतर सम्माजिक और झाधिक व्यवस्था की 
झ्राशा जगाते हैं, ये निर्देश लोक-त त्रात्मक गण-राज्य के विकास के लिए एक अनुकूल 
वातावरण का निर्माण करने के उद्देश्य से दिए गए हैं ।” 
एक झादशे--भूतपूर्द न्यायाधीश श्री एम० सो० छागला के शब्दों मे “यदि 
इन निर्देशक तत्वों को भली प्रकार कार्य रूप दिया जाय तो हमारा देश घरती ५ 
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स्वगें बन ग्जाएगा | भारत केवल राजनोतिक दृष्टि से ही लोकतन्व न होगा बल्कि 
एक कल्याणकारी राज्य जिसके नागरिकों से शंधिक समानता होगी झौर प्रत्येक 
व्यक्ति को काम करने, शिक्षा पाने तवा ग्रपनी मेहनत का फल आप्त करने का समान 
अबंसर मिलेगा ।” 

कार्यपालिका के अनुदेश पत्र--इस प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबि- 
घान के उड्े श्य को अग्रीकृत करते हैं। ये एक लोऋ#-कल्याएकारी राज्य की स्थापरा 
के लिये ग्रादर्श प्रस्तुत करते है । ये व्यावस्थापिका तथा क्रायंप्रालिका के लिए अनुदेश- 
पत्र है । ये सिद्धान्त अ्रन्यायाविप्ट है । फिर भी, इन्हे देश के शासत के मूलभूत सिद्धांत 
के रूप में स्वीकार क्रिया गया है । 

श्रायरलेंड और स्पेन के सविधानों को छोड़कर विश्व के किसी भी संविधान 
में नीति-निर्देधक तत्वों का उल्लेश नहीं मिलता | ग्रायरलंड. की भांति राज्य के 
स्वरा को लोक-हितकारी बनाये रखने के लिये ही सम्भवतया संविधान में नीति- 
निर्देशक धत्वों को निहित किया है । 

प्रभुस नीति-निर्देशक तत्व--सविधान में इन सिद्धान्तों का किसी वियमित 
ढंग से वर्शेन नही किया गया हैं तथापि उनमें समाजवादी तत्वों, गाँधीवादी तत्वों श्रौर 
उत्तरदायों तत्वों का समावेश है । 

सामाजिक विकास सम्बन्धी तत्व--राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व सामाजिक 
कल्याण भर विकास के लिये राज्य को आदेश देते हैं कि--- 

. राज्य की सभी नीतियों एवं कार्यों का लक्ष्य लोकद्वितकारी सम्राज की 
निर्माण करना होया । 

2. राज्य इस प्रकार ग्रपनी नीतियो का निर्माएं करेगा जिससे कि जनता का 
रहन-सहन का स्तर दिन अ्तिदित ऊँचा उठता जाय । 

3. स्रामाजिक कल्याए को दृष्टि मे रखते हुये मद्यान व नशीले पदार्थों का 
सेवन निषेध करना राज्य का कत्तंव्य होगा । 

4, राज्य अनुश्तचित जातियों के ग्राषिक एवं बौद्धिक विकास के तिये पूरी 
चेष्टा करेगा । 

5. स्थ्रियों एवं पुरुषों में कोई भेदभाव से होग/ भौर स्त्रियों को पुरुषों के 
समान ही वेतत मिलेगा तथा असूति-झाल में उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं भी प्राप्त 
होगी ६ 

6. राज्य 4 साल से फम पायु के बच्चो को शोपण से बचाने के लिये समी 
ध्रावश्यक साधनों का प्रयोग करेगा । 
स्थाय, शिक्षा एवं शासन से सम्बन्धित तत्व--- 

). ध्ृधिधान की धारा 50 के झनुसार राज्यों का यह कत्त व्य होगा किये 
स्यामपालिका व कार्मपालिका की भ्लग रखने का प्रयास करें । 
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2. समस्त नागरिको को विधिवत्‌ समान न्याय प्राप्त हो और ऊ च-तीच का 
भेदभाव रखकर न्याय में पक्षपात किया जाय । 

3. सभी नागरिकों के लिये एक ही ग्रावार-सहिता की व्यवस्था की जायेगी । 

4. 4 वर्ष तक की श्रायु के बच्चो को राज्य की ओर से निःशुल्क शिक्षा 
प्रदान करने की चेष्टा की जायेगी । 

5 राज्य का यह कर्त्त व्य होगा कि वह पिछड़ी जातियों के शक्षणिक विकास 
पर पूरा-पूरा ध्यान दे । 

6, प्रजातन्त्र की भावना को विरुसित करने के लिये राज्य का यह कर्त्तव्य 
होगा कि वह ग्राम-पचायत्रों का संगठन करे, झौर उन्हें इतनी स्वतन्त्रता दे ताकि वे 
स्वराज्य की टकाई के झूप में कार्य कर सी । 
प्रायिक व्यवस्था सम्बन्धी त्तत्म-- 

. राज्य यह प्रयत्न करेगा कि सभी व्यक्तियों को उतकी योग्यता के अनुसार 
काम प्राप्त हो सके, इसके साथ ही वह बुढापा, बीमारी व वेकारी तथा श्रन्‍्प्र ऐसी 
अवस्था में जबकि व्यक्ति किसी कारण वश अपनी जीविका कमाने में असमर्थ हो यथा 
सम्भव सहायता प्रदान करेगा । 

2. देश की आथिक दशा सुधारने के लिये राज्य सम्पत्ति के समान वितरण 
की व्यवस्था करेगा । 

3. राज्य इस बात की चेष्टा करेगा कि सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों का 
एक स्थान पर केन्द्रीयकरण न होने पाये । 

4, राज्य घरेलू उद्योग-धन्धों की उन्नति मे प्रयस्नशील रहेगा । 

5. राज्य इस बात का पुरा प्रयास करेगा कि गो-हत्या बन्द हो तथा 
वैज्ञानिक ढग से खेती को प्रोत्साहित किया जाय । पशुप्रो की नस्ल में सुधार हो तथा 
दूध देने वाले पशुओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाय । 
राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से सम्बन्धित तत्त्व--- पं 

. सविधान की धारा 48 में लिखा है कि “कलात्मक तथा ऐतिहासिक 
हृष्टि से महत्त्वपूर्णा प्रत्येक स्मारक तथा भवन और ससद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्त्व 
के स्थानों के नष्ट होने, कुछप होने, क्रम भ्रथवा हटाएं जाने से रक्षा करना राज्य का 
कत्तं ब्य होगा । 

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सम्बन्धी तत्व--सविधान की धारा 5! के अनुसार 
राज्य का यह कर्तव्य है. कि-- 

. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा का विकास हो । 

2. राष्ट्रों के वीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धोच्की स्थापना हो । 

3. राष्ट्रों के भ्रापसी व्यवहार में अन्तर्राष्ट्रीय कानुन व संविधानों के प्रहिही' 

सम्मात की भावना का विकास हो । 
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4, श्रन्तर्राष्ट्रीय भगड़ो को मध्यस्थता द्वारा मिटाये जाने का प्रयत्न किया 
जाय । 

नीति निर्देशक तत्त्वों की श्रालोचना--नीति निर्देशक तत्त्वो को ग्रालोचना 
झलोचकों मे बडी ही लाक्षणिक भापा में की है। इन सिद्धान्तों को आलोचको ने 
“थोथे वचनो' 'नैतिक उपदेश” “राजनीतिक घोषणाए” एवं शुभ इच्छाए' हैं । श्री 
मसीरद्दीन ने इन्हे नव वर्ष के प्रथम दिन पास किये ग्ये शुभकामना अ्स्ताव! 
कहा था । श्री एन० प्रार० राघवाचारी इन्हे (ललित पदावली में व्यक्त उच्च ध्वतित 
भावनाओं की ऐसी पक्तिया कहते हैं, जिनका वंधानिक्र दृष्टि से कोई महत्व नहीं है । 
प्रो० व्हीयर मे इन निर्देशक तत्त्वो को उद्देश्यों एवं आाकाक्षा्ों का घोषखा-पत्र 
कहा है । प्रो० के० टो० शाह के शब्दी में “यह एक ऐसा चैक है जिसका श्रुगतान 
बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है /” श्रालोचको का कहना है कि यदि संविधान 
में नेतिक उपदेश करना ही ग्रभीष्द था, तो बाइविल की दस पवित्र ट्राज्ञाओ्री को 
संविधान मे क्यो नही लिया गया । इन त्तत्वों की आलोचना निम्न शीर्षकों के भ्रन्त- 
गत की जा सकती हँ--- 

4, न्यायिक्त शक्ति का झ्रभाव--इन तत्वों को क्रियान्वितत करने के लिये 
न्यायिक शक्ति राज्य की वाध्य नही कर सकती । ये पिद्धान्त कानूनों महत्त्व से 
पूर्ंत शून्य हैं। सर० वी० एन० राब के शब्दों में “राज्य के नोति-निर्देशक तत्त्व 
राज्य के भ्रधिकारियों के लिए नेतिक उपदेश के समान हैं श्रोर वे इस आलोचना के 
पाप्न हैं कि संविधान में नेतिक उपदेशों के लिये उचित स्थान नहीं है ।” इस प्रकार 
न तो राज्य ही इन का पातन करने के लिए कातुनी तौर पर वाध्य है ग्रौरत ही 
न्यायालयों को इन्हें लागू कराने का अधिकार प्राप्त है । 

2, श्रनिश्चित एव श्रस्पष्ट विषयों फा संप्रह--ये घिद्धास्त श्रत्यन्त प्रनिश्चित 
एवं अस्पष्ट रूप से वर्शित हैं । इनमे क्रमबद्धता का पूर्ण भ्रभाव है | डॉ० ज्ञेमिग्स के 
अनुसार “नीति-निर्देशक तत्त्व किसी निश्चित तथा संग्रतपूर्ण दर्शत पर द्याधारित 
नहीं है | उन्हे न तो उचित रूप से ्रबद्ध ही किया गया है झौर न ताकिक ढगे से 
बर्गीकृत ही ! एक ही बात को बार-बार दुहराया गया है ॥? 

3. राजनोतिज्ञों की स्वार्थ-सिद्धि के साधन--इन सिद्धान्तों की व्यवस्था चतुर 
राजनीतिज्ञों द्वारा अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए की गई है । ये राजनीतिश प्रशिक्षित 
भारतीय जनता को यह विश्वास दिलाकर कि इन पिडान्तों द्वारा घोषित व्यवस्था 
को स्थापित करने का प्रयास करेंगे, मत प्राप्त करते हैं और छुनाव में सफल होने के 
बाद अपने वचनों को भूल जाते हैं । इसके साथ ही राज्यो के कुछ सोगों की यह माग 
थी कि सविधान में शिक्षा सम्बन्धी, विधाम सम्बन्धी भौर बेफारी सम्बन्धी प्रपिकारों 
को सम्मिलित कर लिया जाये तथा यथा-सम्मव उन्हें मौलिक अधिकारों में स्थान 
दिया जाये । ऐसे लोगो के राजनीतिक सन्तोष येः लिए भ्रथवा उनकी इच्छा प्रति के 
लिए भी निर्दे शक सिद्धान्तो की व्यवस्था को गई है । 
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4 एक सार्वभौम राज्य में झप्राकृतिक--एक सार्वभौमिक राज्य मे इस प्रकार 
के सिद्धान्तों को ग्रहय करना अप्राकृतिक भी प्रतीत होता है । एक उच्च सत्ता 
श्रधीनस्थ सत्ता को आदेश दे सकती है लेकिन एक सार्वभौम राज्य को इस प्रकार के 
आदेश देने की आवश्वकता पड़े, यह अस्वाभाविकर जान पडता है । 

5. भविष्य में उस्तति में बाधघधक--संविधान में वर्णित नीति-निर्दशक तत्त्व 
भारत की उन्नति के लिए भविष्य मे बाधक हो सकते है, क्योकि हो सकता है किभविष्य 
में नीति-निदे शक तत्व, सम्राज के लिये न केवल अनुपयोगी वरन्‌ विरोधी बन 
जाए । 

6. फोरा स्वप्न-जाल--इन तत्त्वों द्वारा झ्राकाक्षा के भूठे स्वप्नो को सजाया 
गया है व्योकि प्रत्येक समभदार व्यक्ति यह जानता है कि सविधान में दिये गये 
नीति निरदे शक तत्व भारत जैसे गरीब और श्रशिक्षित देश मे पूरी तरह लागू नही हो 
सकते । 

नीति -निर्देशक तक्त्वों का महत््व--इन आ्रालोचनाओं के बावजूद नीति-निद्दे'- 
शक तत्त्व पूर्णत, महत्वहीन नहीं हैं। यह सविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है । 
श्री टी० क्े० टोपी के अनुसार “यदि भारतीय जनता और [विधान-मण्डलो में उनके 
प्रतिनिधि कार्यकारिणी की गतिविधियों की अच्छी प्रकार निगरानी करे तो निदेशक 
सिद्धान्त अवश्य ही सामाजिक, राजनीतिक एवं आथिक सुधारों के लिये एक प्रभाव- 
शाली साधन प्रमारित होगे । 

. ये सिद्धाश्त इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ये भारत के वास्तविक लोकतत्र 
के विकास का विश्वास दिलाते है । 

2. ये सिद्धान्त हमारे समक्ष कल्याणकारी राज्य का ग्रादर्श प्रस्तुत करते है । 

3. ये सिद्धान्त सरकार की असफलता को जाँचने का मापदण्ड प्रस्तुत 
करते है । 

4. ये सिद्धान्त भारतीय न्यायालयों के मार्गद्शंक है तथा उपयोगी नंतिक 
श्रादर्श हैं । 
5. राज्य को नीति निर्वारित करने मे सहायता प्रदान करते है । 
पुन. एम० सो० छागला के शब्दों मे कहा जा सकता है क्लि "यदि इन निर्दे- 
शक तत्वों को भली प्रकार कार्यहपव दिया जाये तो हमारा देश धरती पर स्त्रगं बन 
जायेगा ।” 


(() सरकार का गठन 


प्रश्त 49-वया भारतीय राष्ट्रपति तानाशाह बच सकता है ? उसको शक्तियों 
पर क्‍या सोमायें हैं ? 
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अथवा 
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव फैसे होता है ? वया बहु सकट-कालीन शक्तियों 
के उपभोग द्वारा एक निरंकुश राष्ट्रपति बन सकता है ? 
श्रयवा 
फ्या भारतीय राष्ट्रपति हमेशा अपने सन्त्रि-मण्डल के पराप्र्श के प्रतुस्तार 
कार्य करने को बाध्य है ? यदि ऐसा है तो उसके पद का महत्व किसमें है ? 
उत्तर--भारतीय राष्ट्रपति की श्रदुभुत विशेषतारये--भारतीय संविधान मे 
एक राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है जो सघ कार्यपरातिका का प्रधान होगा ! राष्ट्र 
पति सबिधान का बेघानिक ग्रध्यक्ष होता है । वह अमेरिका को भात्ति वैधातिक 
श्रौर वास्तविक दीनों कार्यपालिका नही है। भारतीय राष्ट्रपति इंगलैण्ड के सम्राद्‌ के 
समान है । यद्यपि कार्यपालिका के प्रधान का यह नामकरण प्रमरीकी संविधान के 
समान है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ भ्रमरीकी राष्ट्रपति के 
स्थान पर ब्रिटिश संविधान के सम्रादू जैसी है। संविधान के द्वारा केस की कारये- 
पालिका शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है किन्तु व्यवहार में उनका उपभोग मन्तिमण्डल 
ही करता है । सविधान सभा में सविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए डॉ० भ्रम्बेडफर 
ने कहा था । “भारतीय संविधान मे राष्ट्रपति को वही स्थिति प्राप्त है जो ब्रिटिश 
सविधान में सम्राद्‌ को । वह राज्य का प्रधान है, कार्यपरालिका का नहीं ! वह राष्ट्र 
का प्रतिनिधित्व करता है, वह राष्ट्र पर शासन नहीं करता । वह राष्ट्र का प्रतीक 
है । प्रशासन गे उसका स्थान औपचारिक प्रधान का है ।”? ह 

राष्ट्रपति पद की योग्यताए :--भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित 
होने वाले व्यक्ति के लिए भारतीय संविधान ने निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित 
की हैंः-- 

(!) वह भारत का नागरिक हो । 

(2) बह 35 वर्ष की श्रायु पूरी कर चुका ही । 

(3) बह लोक-सभा का सदस्य-निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो । 

(4) बह किसी सध या राज्य में किसी लाभकारी पद पर न हो । 

(5) वह ससद के या राज्यो के विधान-मण्डल में किसी भो सदन का सदर्स 
नही होगा, यदि इस प्रकार का कोई सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया जाता 
है तो राष्ट्रपति का पद ग्रहरा करने की तिथि से उसको सदन की सदस्यता स्वत, ही 
समाप्त हो जायेगी । 

राष्ट्रपति का मिवचिन--राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है । 
अनु० 54 के भनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक-मण्डल द्वारा होता है । 
जिसमे (क) सस॒द के समस्त निर्वाचित सदस्य तथा (ख) राज्य-विधान-मण्डलो के 





[. .८. 0. था. 9. 32. 


75 


समस्त निर्वाचित सदस्य होते है । यह चुनाव एकल सक्रमणीय मत द्वारा होता है, 
चुनाव में थ्रानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली श्रपनाई जाती है । मतदान गुप्त होता है । 
निवर्चिक-मण्डल के प्रत्येद सदस्य को एक-एक मत देने से राज्यों की विधान-सभाग्रों 
के सदस्य बहुमत में होने के कारणा सदा ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन सकते हैं जिसे 
संसद सदस्य नही घुनना चाहते । झ्रत: राज्यों के मध्य एक-रूपता तथा सभ और 
राज्यों के बीच समानता लाने के उद्द श्य से राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक विशेष 
पद्धति श्रपनाई गई । चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए 
न्यूनतम 'फोठा' (0४०१७) प्राप्त करना ब्रावश्यक होगा । न्यूनतम कोटा निर्धारित 
करने के लिए निम्नाॉकित सूत्र श्रपनाया जाता हैः-- 
दिए गए मतों की सख्या +। 
निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की समस्या 

म्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने 
पर हो एक व्यक्त को राष्ट्रपति पद प्राप्त हों सके । 

किसी राज्य की विधान-सभा के हत्पेक निर्वाचित सदस्य को सतसंएया--- 
किसी राज्य की जन-सख्या को उस राज्य की विधात-समा के निर्वाचित सदस्यों की 
संख्या से भाग देते हैं, जो भागफल ग्राता है उसको फिर से 000 का भाग दिया 
जाता है। इस प्रकार जो भागफल श्राता है उतने ही मत देने का उस राज्य की 
विधान-पभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को अधिकार होगा । इसको फ़ामू ले के रूप 
भें इस प्रकार रखा जा सकता है;-- 


न्यूनतम कोटा ** 





राज्य की कुल जनसंख्या 
राज्य विधान-सभा के कुल निवाचित सदस्‍््यो की सख्या 
उदाहरणार्थ मान लीजिए किसी राज्य की जन-संख्या 3600502 है गौर 
विधान-सभा के निर्वाचित-सदस्यों की सल्या 80 है तो एक सदस्य के मतों की 
3600502 . 
सख्या होगी-- नमक ४ १000 


3600502 में 80 का भाग देने से भगनफल 20002 ग्राता है जिसमे 
भाग देने सैे-- 





-+7000 
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८2 
इस प्रकार यह ज्ञात हुआ किसी प्रदेश की विधान-सभा के प्रत्येक निर्वाचित 
सदस्य का मत राष्ट्रपति के चुनाव मे 20 मतो के बराबर होगा | इससे विध:ए. 
के 80 सदस्यों के मत का मुल्य (80 २ 20) 3600 हुआ । 
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यह ध्यान रखना चाहिए कि 000 के भाग देने के बाद जो शेप बचता है 
चह यदि 500 से कम हुग्रा तो बह छोड़ दिया जाता है, परन्तु प्रयर 500 से प्रधिक 
हुमा तो प्रत्येक सदस्यो के मत में एक और जोड़ दिया जाएगा । 
संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मत सट्या--समद के प्रत्येक निर्वाचित 
सदस्य की मत रारप्रा निश्चित करमे के लिए राब राज्यों की विधान-ममभाम्रो के 
निर्वाचित-सदस्यों के कुल मतो की सस्था समद की दोनों सभाश्री के निर्वाचित सदस्यों 
की सख्या से भाग दे दिया जाये । जो योगफल झायेगा। उसस्रे झ्राथे से म्रधिक भिन्न 
को एक गिना जायेगा, तथा भ्रन्य भिन्‍नों की उप्रेक्षा की जायेगी | फ्राभू'ले के रूप में 
इस प्रकार रपा जा सकता है -- 
राज्य-विधान-सभाप्नों के सभो सदस्यों के कुल मतो की संह्या-- सम्तद के 
दोनो सदनों के निर्वाचित-सदस्यों की संसुया | उदाहरशा स्वरूप 967 के राष्ट्रपतीय 
चुनाव में समस्त राज्यों की विधान-सभाग्रो के सदस्यों को प्राप्त कुल मत 
सस्या 4,30,85] थी । सस्द के निर्याचित-सदस्यो को संस्या 748 थी । अत्येक 
ससद-सदस्य के प्राप्त मंतो की सख्या 
ह् 430,85॥ 
जनक 
न्ू कि शेप भाजक के आधे से कम है, इसलिए प्रत्येक ससद-सदस्य की मत 
सस्या 576 थी । 
एफल संक्रमणोय मत पद्धति-राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमएणीय मत 
पद्त्ति द्वारा होता है । उदाहरण स्वरूप, यदि राष्ट्रपति पद के लिए चार प्रत्याशी 
हे तो प्रत्येक निर्वाचक भ्रपने मत-पत्र में प्रत्याशियों के नाम के आगे , 2, 3, 4 
चिन्ह लगाकर झपनी पसन्द (थध८१९०) प्रकट करेगा । अग्र किसी एक प्रत्याशी 
को अन्य सभी प्रत्याशियों को मिले कुल सतो से भ्रधिक मत अ्राप्त हो जाते है तो 
बह निर्वाचित घोषित किया जाएगा। ग्रगर कोई प्रत्याशी प्रथम गझता में नहीं 
निर्वाचित होता है तो न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निकाल दिया जाता 
है । इस भ्रन्तिम प्रत्याणों के द्वितीय पसन्द ($९८०णा१ छार्थश०ा००) के मत अन्य 
प्रत्याशियों में विभाजित कर दिये जाते हैं। ग्रगर इस पर भोौ किसी प्रत्याशी को 
स्पष्ट बहुमत प्राप्त नही होता है तो पुन; न्यूनतम मत श्राप्त करने वाले प्रत्याशी को 
विकाल दिया जाता है और इसे प्रथम पसन्द प्रदान करने वाले निर्वाचक्रों की द्वितीय 
पसन्द को अन्य शेप प्रत्याशियों मे विभाजित कर दिया जाता है। इस दशा में अधिक 
तम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशो को विजयी घोषित कर दिया जाता है । 
वेतन झौर भत्तो एवं श्रस्य उपलब्धियाँ--राष्ट्रपति को. 0,000 रुपए प्रति- 
माह वेतन मिलता है । उसे विज्रा किराए को एक सरकारी आ्रावास उपलब्ध होगा 
7 “ *राध्ट्रपति भवन” कहते हैं। इसके अलावा उसे शिमला में “राज-भवन' तथा 
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हैदराबाद के निकट बोलाराम में 'निलायम भी उपलब्ध होगा । जब तक संसद इस 
सबंध में किसी विधि का निर्माण नही करती तब-्तक उसके बेतन, भत्ते तथा अध्य 
विशेषाधिकारो मे उसके कार्य-काल मे कम नहीं किए जा सकते | अवकाश प्राप्ति के 
बाद जीवन-पर्यन्त उसे 5,000 रुपए पेंशन तथा 2,000 रुपए व्यक्तिगत सचि- 
वालय के लिए वापिक मिलते हैं । 

उन्मुक्तियाँ--राण्ट्रपति अपने पद के अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए जो कोई भी कार्य करे उसके सबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकहमा 
नहीं चलाया जा सकता । यद्यपि भारतीय सघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर 
होते है, लेकिन उन कार्यों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है । जब-तक 
राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन है, तब-तक उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फोजदारी 
न्यायालय से कोई भी मुकहमा नहीं चलाया जा सकता । उसकी गिरफ्तारी के लिए 
न तो कोई वारन्ट जारी किया जा सकता है ग्रौर न ही उसे कंद किया जा सकता 
है । यदि किसी व्यक्ति का उस पर किसी प्रकार का दावा (टांग) हो तो दो महीने 
का नोटिस देने के बाद ही किसी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है । 

क्ार्यफाल--राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 दर्ध निश्चित किया गया है | वह इस 
समय से पहले भी अपने पद का त्याग कर सकता है। त्यागपतन्न में उसे अपने हस्ताक्षर 
सहित उपराष्ट्रपति को सम्बोधन करना होगा । उपराप्ट्रपति इस त्यागण्न्न को तुरन्त 
लोकसभा में भेजेगा । यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लघन करता है तो उसे 
महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है । राष्ट्रपति पुननिवाचित हो सकता है। 

महाभियोग--ससद का कोई भी सदन राष्ट्रपति बेः विरुद्ध महाभियोग का 
प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है । ऐसे प्रस्ताव पर उस सदन के कम से कम एक 
चोथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए । इस प्रस्ताव का लिखित नोटिस कम से 
कम 4 दिन पूर्व होना चाहिए। यदि यह प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के दो 
तिहाई बहुमत मे पारित हो जाता है तो उपे दूसरे सदन में भेजा जाएगा । दूसरा 
सदन इस सबंध में जाच-पडताल करके झपने कुल सदस्यों के कम से कम दो तिहाई 
बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को पारित कर दे तो राष्ट्रपति को झपने पद से 
विमृुक्त होना पडता है। राष्ट्रपति को यह भ्रधिकार है कि वह सदन में स्वय 
उपस्थित होकर या झपने किसी प्रतिनिधि द्वारा महाभियोग की जाँच में हिस्सा ले 
सकता है । 

मृत्यु, महाभियोग या त्यागपत्र के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 
यथा संभव 6 माह के प्रर्दर-ग्रन्दर नया निर्वाचन हो जाना चाहिए | जब तक उसका 
उत्तराधिकारी राष्ट्रपति पद ग्रहण नही करता है तव तक राष्ट्रपति झपने पद पर 
निश्चित अवधि की समाप्ति के उपरांत भी अपने पद पर धासीव रहेगा। नए 
राष्ट्रपति की घव्धि भी 5 वर्ष होगी । 
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राष्ट्रपति की शवितवौ--भारतीय राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा प्रमेझ 
शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो निम्नलिखित हैं--- 

१. कार्य-पालिका संबंधी शक्तियाँय 

2 व्यवस्थापिका-सबंधी शक्तियाँ । 

3 न्यायपालिका-संबधी शवितयों । 

4. वित्त-सबंधी प्रवितयाँ । 

$. रकट-कालीन शक्रितियाँ । 

3 कार्ये-पालिका-संवधी शवितया--सविधात के भनु. 53 के ग्रनुमार 
“संघ की कार्य-पालिका की शकित राष्ट्रपति में निहित होगी तथा बह इसका प्रयोग 
संविधान के अनुसार या हो स्वय भ्रथवा अपने श्रधीतरथ कर्मचारियों द्वारा करेगा ।” 
इस प्रकार शासम का समस्त कार्य श्ट्रपति के नाम से होगा भ्रौर सरकार के समह्त- 
महत्वपूर्ण निशंय उसके माने जाएंगे । वह घत-जल झौर वायु-सेता का नायक है । 
आारत के प्रधानमत्री की नियुवित भी राष्ट्रपति करेगा तथा प्रधानमंत्री की सनाह से 
अन्य मत्रियों को चुमेगा । राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्चन्यायालय के स्यायाधीशों, उच्च 
न्यायालय के स्पायाधीशों, भारत के नियश्रण महालेखा परीक्षक, विदेशी के दूत, तने 
लोक-पेवा धरायोग के सभापति एवं दूसरे सदस्यों, सब्यो में गवर्नरों तथा भारत के 
महा-्याथवादी की नियुक्ति करता है। निर्वाचन तथा. वित्तन्मायोगों को राष्ट्रपति 
ही नियुक्त करता है । यदि कभी एक राज्य झौर दूसरे राज्य में कोई विरोध हो 
जाए तो उनके निवशरे के लिए ग्रन्तर्राज्प कॉसिल राष्ट्रहित के दशा ही नियुक्त 
हीगी । वही उस कोंसिल को भी वसाएगा जो सप और राज्यों केव्ीव योजवाशो 
श्रौर नीतियो में समस्वय स्थावित करेपी । 

यध्दृपति केन्द्रीय सरकार की कार्यविधि के बारे में नियम बंगाता है भौर 
मंतियों के बीच कार्म-विभाजन करता है। केल्‍-्प्रशासित क्षेत्र के प्रशासत का 
उत्तरदायित्व उस पर होता है । है. 

बह मत्ि-्परिषद्‌ के कार्यों या शासत से संबंध रखने वाली हुप्तरी सूचनाएं 
प्रधानमंत्री से प्राप्व कर सकता है । वह ऐसे मामलो की सत्रि-परियद्‌ के सामने भेज 
सकता है जिन पद विभाग के सश्ियों ने निरोय कर लिया है, लेकिन जिन्हे वह 
मंत्रि-प्रियद्‌ के विचार के लायक समभता है; राष्ट्रपति को राज्यन्सरकारा क्रो 
निर्देशित, नियंत्रित तथा समन्वित करने का अधिकार प्राप्त है । 

2 व्यवल्याविका संबंधी शक्तियाँ-अनु, 7? के प्तुसार “संघ के लिए एक 
ससद होगी जो राष्ट्रपति दोनों सदनो-राज्य-समा एवं लोकसभा से मिलकर बनेगी ( 
आरत का राष्ट्रपति सत्द का भ्रय होगा । ससद बाय संदेध्य ने होते हुए भी राष्ट्रपति 
को व्यापक व्यवस्थ[विका संबंबी-शक्तिपाँ आाप्तत है । हम है 

राष्ट्रपति संसद के मत्रों को भाहुत करता है. तया सत्रावतात करवा है । उसे 

क-सभा को विधटित करते का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति-ससद के कित्ती एक 
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सदमभ या दोनों रादनों की संयुक्त बैठक में भभिभाषण देता है। राष्ट्रपति संसद के 
किसी भी सदन को संदेश भेज सऊती है । 

ससद द्वारा पारित प्रत्येक विधेवक राष्ट्रपति के समक्ष उसकी स्वीकृति के 
लिए प्रस्तुत किया जाता है । वह विधेषक पर स्वीकृति दे सकता है श्रथवा स्वीकृति 
देने से इन्कार कर सकता है। वह साधारण विधयेक को कुछ सुझावों के साथ 
पुनविचारार्थ ससद को लौटा सकता है। प्रगर विधयेक पुनः संशोधन था बिना सशोधन 
के ससद द्वारा पारित हो जाता है. तो राष्ट्रपति को दूसरी बार स्वीकृति देनी 
पड़ेगी । 

राष्ट्रपति को संसद के विरामकाल (९९८८५) मे पग्रध्या-देश जारी करने की 

हेत्वपूर्णँ शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति राज्य-सभा के लिए ऐसे 2 राज्यों को मनोनीत 
करता है जिन्हें, साहित्य, विज्ञान, कला या सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष 
ज्ञान हो । 

3 न्याय-पालिका संबंधी शक्तिपां-भारतीय-राष्ट्रपति को न्यायालयों द्वारा 
दण्डित व्यक्तियों को क्षमा करते, उतक्ी सजा कमर करने का अधिकार है । निम्न- 
लिखित प्रकार से सजा पाए हुए व्यक्तियों के सबंध ग्रें राष्ट्रपति उपरोक्त शक्रित का 
प्रयोग कर सकता है-- 

. उन सब बातो में जहाँ दण्ड सेनिक-न्यायालय द्वारा दिया गया हो । 

2. उन बातों में जहां मृत्यु-दण्ड दिया गया हो । 

3. यदि उसे सध के कानूत का उल्लंघन करने के लिए दण्ड दिया गया हो । 

किन्तु राष्ट्रपति की क्षपादान-शक्ति का राज्यों के राज्य-पालों और सैनिक 
न्यायालय के रौनिक अधिकारियों की क्षमादान संबंधी शवित पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ेगा । राष्ट्रपति अ्पते क्षमादान के अधिकार का प्रमोग प्रपने मंत्रियों की संत्रणा के 
प्राधार पर ही करता है । 

4, वित्तीय शक्तियां--राप्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ससद 
के दोनो के सप्रस्‍क्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए ग्राय झौर व्यय का विवरण 
रखा जाएगा । उसकी श्रनुमति के बिना वित्त-विधेयक झौर अनुदान की मांगें लोक- 
सभा में प्रस्तावित नही की जा सकती । भारत की आकस्मिक-निधि पर भी उसका 
नियन्त्रण होता है । उसे एक वित्तीय आयोग नियुक्त करने का अधिकार है। भ्रायकर 
की राशि को केसद्रीय और राज्य सरकारों में बाटने तथा पटसन से होने वालो आय 
के बदले पश्चिम बंगाल, बिहांर और उड़ीसा को झ्राथिक सहायता देने का कार्य भी 
वही करता है । 

5. संकद-फालीन शवितियां-- सकट-काल का सामना करने के लिए राष्ट्र 
पति को व्यापक शक्तिया प्रदाव की गई हैं । ऐसी प्रवस्था में समस्त शक्तितयाँ उसी 
में प्िमट जाती है ! संविधान में तीन अवस्थाओं के उत्पन्त होने पर उसे ये शक्तियाँ 
प्राप्त हो जाती हैं -- 
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]. युद्ध, चाह्य झ्राक्रमण व धांतरिक भ्रश्चांति से उत्पन्न संकट--यदि राष्ट्रपति 
को यह ग्रनुभव हो कि युद्ध, वाह्य आक्रमण या आान्तरिक अशांति के कारण भारत- 
वर्ष मे शाति तथा सुब्यवस्था नष्ट होने का भय है तो ऐसो श्रवस्था में राष्ट्रपति संकट- 
काल की घोषणा कर सकता है । इस घोपरा को शीक्र से शीघ्र ससद के सामने 
उपस्थित होना चाहिये | घोषणा की अवधि दो महीने से अधिक नहीं रखी गई है। 
इस झवधि को ससइ अपने निशंय से वढ़ा सकती है। किल्तु एक बारे में इसकी 
श्रवधि छ महीने से ग्रधिक नही बढ़ाई जा सकती । कुल मिलाकर तीन वर्ष से श्रधिक 
नहीं बढाई जा सकती । 

इस अवस्था में सघ के हाथ में राज्यों की सारी शक्ति आरा जाती है। 
नागरिकों के मूत्र अधिकार निलबित हो जाते हैं. तथा राष्ट्रपति सघ झौर राज्यों 
के बीच हुए धन केः बटवारे में भी परिवर्तेत कर सकता है । 

2. राज्यों मे सवंधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न संकट--यदि राष्ट्रपति 
को किसी भी राज्यपाल इस बात की सूचना दे कि अ्मुक राज्य में सविधान के ढंग 
से शासन चलना कठिन है तो ऐस्ती अ्रवस्थ्य में राष्ट्रपति उस राज्य में संकट-कांल 
की घोषणा कर सकता है । ऐसी घोपणा के समय राष्ट्रपति राज्य के गवर्नर की 
की सारी शवित अपने हाथ मे ले सकता है और विधान-मण्डल की शर्वितयों की 
स्थानांतरण संध-ससद में कर सकता है। राज्य के विधान-मण्डल के काहूे 
बनाने का अधिकार ससद राष्ट्रपति को या उसके कहने पर प्रस्य किसी को दे 
सकती है । 

श्राथिक सकट--यदि राष्ट्रपति यह अनुभव करे कि पूरी भारत सीमा या 
उसके किसी भाग की ग्राथिक सास या व्यवस्था सतरे में है तो यह ग्राथिक संकट की 
घोपणा कर सत्र गी है । ऐसी स्थिति मे राप्ट्रपति को राज्यों को गरकारो पर पूर्ण 
रूप से प्र'कुश रसने की शत्रित मिल जायगी । वह उनके लिए प्रावश्यक झादेश जारी 
कर सकता है प्रौर सरकारी सेवकों के वेतन श्रादि घटा सकता है। ऐसे 26 
विधान-मण्डल से पास सभी घन-विधेयक राष्ट्रपति को अनुमति के लिए भेजे जाएं 
क्योकि संकट की घोपणा के बाद राज्य-पाल की शक्तियाँ काम नहीं करेंगी । व 

राष्ट्रपति की चास्तविक स्थिति-सविधान की धारा्रों पर हृष्टिन्पात करने 
से ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय राष्ट्रपति ग्रत्यन्त शक्तिशाली है । किस्तु व्यवहार 
में वह इतना शक्तिशाली नही है जितना सविधान की धाराप्रो से प्रतीत होता है ! 
क्योंकि उसकी शक्तियों का प्रयोग व्यवहार में मन्त्रिमंडल के द्वारा किया जाता है । 
बहू तो केवल मात्र एक सर्वधानिक प्रधान है जिसके नाम से समस्‍्त कारें होते हैं। 
चूंकि मत्िमण्डल लोकमभा के प्रति उत्तरदायी है और राष्ट्रपति क्िसो के प्रति 
उत्तरदायी नहीं है प्रतः स्वाभाविक है कि जहाँ उत्तरदायित्व रहेगा बहाँ गत्ता एवं 
शब्रित का ग्रध्तित्व भी प्रवश्य रहेगा। इस प्रकार राष्ट्रपति केवल मात्र राज्य का 
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मुखिया है, संवैधानिक प्रधान है जो राज्य करता है शासन नहीं | सविधान सभा के 
प्रध्यक्ष डा० अम्बेडकर ने इस सम्बन्ध में कहा था, “राष्ट्रपति की वही स्थिति 
है, ब्रिटिश संविधान में सम्राट्‌ की है। वह राष्ट्र का प्रधान है कार्यपालिका का 
नही । वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसका निर्माण नहीं। वह साधारणतया 
मंत्रियों के परामश को मानने के लिए बाध्य होगा ) वह न तो उनके परामर्श के 
विरुद्ध कुछ कर सकता है और न उनके परामर्श के बिता ही ।” 
प्रश्श 20--भारतीय संसद के गठन, शवितयों एवं श्रधिकारों की विवेचना 
कीजिए । 
झ्थवा 
क्या संसद मौलिक श्रधिकारों में सशोधन कर सकती है ? इस प्राधार पर 
संसद फे कार्यों का उल्लेख फोजिए । 
अथवा 
“भारतीय ससद की लोकसभा फी झ्रपेक्षा ग्रधिक शवितशाली है ।” यहू कथन 
कहां तक तथ्यगत है? 
झथषबा 
भारतीय संसद का गठन जमतत्रात्मक श्राधार पर किया जाता है। दोनों 
सदन कहाँ तक जनता के प्रति उत्तरदायी हैं ? 
उत्तर--ससद का गठन--भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्य-सभा और लोक- 
सभा से मिलकर बनी है । यह व्यवस्था ससदीय पद्धति की परम्परा के अनुकूल ही 
है | इ ग्लैण्ड में भी संसद सम्राट्‌ तथा दो सदनों-लॉर्ड समा तथा कॉमन-सभा से 
मिलकर बनी है | इसके विपरीत अमरीका मे, जहाँ शासन का श्राघार शक्ति 
पृथककरण का पिद्धान्त है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अंग नही है ।,किन्तु संसदीय 
पद्धति का श्राधारभूत सिद्धान्त शक्तियों का समस्व्य है श्रतः इसके लिए कार्य 
पालिका व व्यवस्थापिका मे सम्बन्ध भ्रनिवाय है । 
किन्तु इस सम्बन्ध में इग्लेण्ड की संसद के अधिक समीप होते हुए भी यह 
ब्रिटेन की ससद की भांति पूर्णातया प्रश्ुुसता-सम्पत्त विधाव-मण्डल नही है । सामात्य 
काल भे इसकी विधि-निर्माण की शक्ितयाँ संघीय तथा समवर्ती सुचियों द्वारा सीमित 
रहती है । इसके झतावा इसकी सर्वीच्च सत्ता उन मूल भ्रधिकारों द्वारा सीमित 
रहती है जिनकी नागरिकों को गारन्टी की गई है। राज्य को कोई ऐसा कानुन 
बनामे की अनुमति नहीं है, जिससे किसी भी मुल अधिकार का उल्लंघन होता हो, 
या वह कम होता हो । यदि वह ऐसा कोई कातून बनाए तो-स्यायालय उसे निष्फल 
कर सकते हैं । इसके ग्रतिरिक्त न्यायातायों को यह विर्णय करने की शक्ित प्रदान 
की गई है कि संसद द्वारा पास किया गया कोई विशिष्ट कानून संविधान के अनुकुद्ध 
है या नही । इस प्रकार भारत में अमरीका की भांति संसद की सर्वोचक्चता को 
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चरनू सविधान की सर्वोच्चता को (न्यायपालिका को उसका प्रभिभावक व संरक्षक 
बनाकर) स्वीकार किया गया है। इस प्रकार दुर्गादास बसु के -शब्दों में “भारतीय 
संविधान में भ्ररभुतत ढंग से अमरीकी न्यायालय की सर्वोच्चता के सिद्धान्त एवं इंग्लैंड 
की संसदीय प्रभुसत्ता के बीच का मार्य श्रपनाया गया है ।” 
किन्तु, यक्षपि ससद का प्राधिकार सीमित है, किर भी यह ठीक ही कहा 
गया है कि यही यह धुरी है जिम पर सरकार का सारा यत्रजाल घुमता है। आपात- 
काल में संसद इसके विधि-निर्माण हट जाते हैं। इसे विपुल शक्षितियाँ प्राप्त हो 
जती हैं और राष्ट्रपति तथा मत्रिपरिषद्‌ के साथ गिलाकार यह भारतीय राश्य के 
सर्वोच्च प्रभु की भूमिका भदा करती है । 
राज्य-सभा का संगटन--स विधान के श्रनुसार राज्यप्तमा की प्रधिक से अधिक 
सदस्य संस्या 250 होगी जिसमे 4 2सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाय॑ंगे। राष्ट्र 
पति द्वारा मनोनीत !2 सदस्य ऐसे होगे जिन्होंने साहित्य, कला, विश्ञान झौर समाज- 
सेवा के क्षेत्र मे ख्याति प्राप्त की हो | शेष सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं । वे उन 
राज्यों की विधानसभाओ्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा एकल संक्रमशीय मत द्वारा 
ग्रानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार निर्वाचित होते हैं । - केस्द्र-शासित 
प्रदेशों के प्रतिनिधि उम्र रीति से चुने जाते हैं, जो उनके लिए संसद ने कापुन बनाकर 
मियत की हो | ब्न्‍्य रांधों के विपरीत, राज्यसभा में, भारतीय सध की इकाइयों को 
समान प्रतिनिधित्व नह दिया गया है । संविधान निर्माठाग्रों ,के राज्यों की समानता 
के प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को प्प्रजातात्रिक करार दिया । श्रव: राज्यों के ,वीच 
प्रतिनिधित्व के वितरण का मुझुय झ्राधार उनकी जूनसंझ्या है । लेकिन छोटे राज्यो 
को इस सम्बन्ध में कुछ प्रभार दिया गया है। प्रत्येक 0 लाख जनसंख्या,पर किसी 
राज्य को एक स्थान दिया जाता है, किस्तु इस प्रकार 50 लाख जनसस्या तक 5 
प्रतिनिधि उक्त राज्य से झा सकते हैं श्रौर यदि किसी राज्य की जनसंझ्या 50 लाख 
से भ्रधिक होगी तो ,50 लाख से ऊपर प्रत्येक 20 लाख जनसख्या पर एक प्रतिनिधि 
जेजा जा सकेगा | इस प्रकार यह भारतीय राज्य-सभा की एक असामान्य विशेषता 
है । सभी संघों में सामान्यत- प्रतिनिधित्व की समानता रखी गई है श्रमरीकी सीमेट 
में 00 सदस्य होते हैं जिनमे प्रत्येक राज्य के दो-दो प्रतिविधि होते है ।._ आस्ट्रे लिया 
की सीनेट की सदस्य ' सख्या 70 है, अत्येक इकाई 7 प्रतिनिधियों को भेजती है 
छविट्जरलैप्ड की राज्य-सभा में 44 सदस्य हैं, प्रत्येक पूर्णा केन्टन से दो तथा प्रत्येक 
अद्ध केन्टन से एक । यहाँ तक कि कनाडी की सीनेट को रचना में भी इस सिद्धान्त 
को ध्यान में रखा गया है । सघीय एककों समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, 
लेकिन सम्पूर्स उपनिवेश को चार क्षेत्रों में बाँद कर प्रत्येक क्षेत्र को 24 प्रतिनिधि 
भेजने का अ्रधिकार दिया यया है । 
इस समय राज्य-सभा की कुत सदस्य संख्या 238 है ! इसमें 227 निर्वाचित 
सदस्य है 72 दाष्ट्रपत्ति द्वारा मनोनीव । ५226 निर्वाचित सदस्प राज्यों से निम्न 
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प्रकार हैं--भान्त्र प्रदेश 8, श्रसम 7, बिहार 22, केरल 9, गुजरात 4, मध्य- 
प्रदेश 6, पंजाब 7, हरियाणा 5, राजस्थान 0, उत्तर-प्रदेश 34, पश्चिमी बंगाल 
6, जम्मू कश्मीर 24, मद्राप्त 8, महा राष्ट्र 79, मेंसुर 2, उड़ीसा 0, दिल्‍ली 
3, हिमाचल अदेश 3, मणिपुर ], भरिपुरा 4 

द्वितीय सदन में सदस्यों के नामांकन को ग्रालोचक अश्रप्रजातांधरिक बताते हैं, 
किन्तु भारत में इस प्रणाली को भ्रायरलैंड के गणतत्रीय संविधान से लिया गया है 
जिसका उद्ं श्य विशेष भाग, सेवा तथा अ्रनुभव-प्राप्त लोगों से लाभ उठाना है । 

राज्य-सभा एक स्थाई सदन है, इसका विधटन नहीं होता । इसके सदस्यों का 
निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन लगभग एक तिहाई सदस्य हर भ्रति दो वर्षों 
पर कार्य निवृत्त हो जाते हैं तथा उनके स्थात पर नये सदस्यों का निर्वाचन होता है । 
कोरम के लिये इसकी सदस्य-संख्या का दसवाँ भाग उपस्थित रहना ग्रावश्यक है । 

भारत का उपराष्ट्रपति राज्य-्समा का प्रधान सभापति होता है । उप-समापति 
पद के लिए राज्य-सभा अपने किसी सदस्य को बहुमत से चुन सकती है । अमरीका में 
भी उपराष्ट्रपति इसी प्रकार सीनेट का पदेन सभापति होता है । 

राज्य-सभा के कार्य--राज्य-सभा के कार्यों को निम्नाकित शीर्षकों के श्रतर्गत 
रखा जा सकता है-- 

3, व्यवस्थापिरा सम्बन्धी कार्य--राज्यनसमा और लोक-सभा सह-कर्मी 
कानून निर्मात्री सदन है। वित्त-विधेयक् को छोड़कर श्रत्य विधेयकों के सम्बन्ध में 
दोनों सदवों को लगभग समान अधिकार प्राप्त हैं। साधारण विधेयक लोक-सभा के 
सहश राज्य-मभा में भी पुर स्थापित हो सकता है ! कोई भी विधेषक एक सदन द्वारा 
स्त्रीकृत होने के वाद दूसरे सदन में बिचारार्थ भेजा जाता है। दोतो सदनों द्वारा 
पारित होने पर उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है । 

अगर किसी विधेयक के सम्बन्ध में दोनों में गतिरोध उत्पन्त हो जामे तो 
राष्ट्रपति दोनों सदतों की सं्रुक्त बैठक बुताकर बहुमत द्वारा भश्तिम निर्णय 
कराता है । 

निष्कर्पतः राज्य-सभा किसी साधारण विधेयक के पारित होने में भ्रधिक से 
अधिक 6 महीने की देरी लगा सकती है ! विधेयक को सदा के लिये समाप्त करने 
का अधिकार इसे प्राप्त नही है | 

2. वित्तीय कार्म--वित्तीय मामलों में राज्य-समा की स्थिति कमजोर है । 
वित्त विधेयक इस सदन में पुर'स्थापित मही किये जा सकते है। लोक-सभा द्वारा 
पारित होने के बाद वित्त विधेयक राज्य-स्मा में भेजा जाता है, जिसे राज्य-सभा की 

]4 दिनों के अस्दर अपने सुझावों के साथ लौटा देना पड़ता है । उसके धुभावों को 
मातना या ने मानना, लोक-सभा पर तिभेर होता है। श्रगह राज्य-्सभा 4 दिन 
अन्दर वित्त-विधेयक को नहीं लोढाती है.या अगर उसके सुझावों की लो” 
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स्वीह्त नही फरती है तो विधेयक को उठ्ची रूप में पारित समझा जायेगा जिस हप 
में लोक-सभा ने मूलतः पारित किया हो । वित्तीय मामलों पर मत देने का प्रधिकार 
एकमात्र लोक-सभा को है । 

3. प्रशासनिक कार्य--संविधान में मत्रिन्यरिपद्‌ को लोक-समा कै ग्रति 
उत्तरदायी ठहराया है। राज्य-सभा का मत्रिन्परिपद्‌ पर कोई निमंत्रण नहीं है किन्तु 
यह उसे प्रभावित भवश्य करती है । राज्य-समा के सदस्य सरकार की भालोचना कर 
उसे सजग पार सकते हैं प्रश् तथा पूरक प्रश्न द्वारा कार्यपालिका से कोई भी सूचता 
मांगी जा सकती है । श्रनिवार्य प्रशासनिक विषयों पर वाद-विवाद करने के लिए काम 
योको प्रस्ताव लाया जा सकता है । मंत्री राज्य-सभा के रादस्य न रहते हुए भी उसकी 
कार्यवाही में भाग ले सकते है । 

4. संविधान सम्मन्‍्धो क्‍प्धिकार--राज्य-सभा संविधान के संशोधन में भाग 
लेती है | संशोधन विधेवक के लिए यह भावश्यक है कि वह संसद के प्रत्येक सदन की 
सम्पूर्ण सदस्य-मंख्या के महुमत से तथा उपस्यित झौर मतदान करने वाले सदस्यों के 
दो तिहाई बहुमत से पारित होने पर संविधान में संशोघन हो सकता है । 

5. ब्रिविध कार्य--6) राज्य-सभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन 
में भाग लेते हैं । 

() राष्ट्रपति पर महाभियोग के सम्बन्ध में भी राज्य-सभा को लोक-सभा के 
समस्तरीय प्रधिकार प्राप्त हैं। महाभियोग का भ्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में 
पुर: स्थापित किया जा सकता है । उस सदन के दो तिद्टाई सदस्यों द्वारा स्वीकृत होने 
के बाद दुसरा सदन न्यायाधिकरण के रूप में आरोपों की जाँच करता है । प्रगर इस 
सदन में भी दो तिहाई बहुमत द्वारा श्रारोपों को स्वीकृत कर लिया जाता हे तो 
राष्ट्रपति को पद से हृदना पड़ता हैं । 

(80) श्रगर राज्य-सभा सम्पूर्ण सदस्य सख्या के बहुमत से तथा उपस्थित भौर 
मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव बारित कर यह घोषित 
करे कि राज्य-सूची में उपस्थित कोई विषय राष्ट्रीय महत्त्व का है तो संसद उस पर 
कानून बना सकती है । ऐसा प्रस्ताव एक वर्ष से अधिक प्रकरण नही रहता । 

(४) दो मास्त से अधिक की अ्रवधि तक प्रवर्तित रहने के लिए झ्रापात्‌ उद्‌- 
घोषण का प्रनुमोदन राज्य-सभा तथा लोक-सभा द्वारा प्रावश्यक है। लोक-सभा के 
विघटन की स्थिति में केवल राज्य-सभा का अनुमोदन ही आवश्यक है, जब तक कि 
नव निर्वाचित लौक-सभा द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है । झ्रापातृकाल में मौलिक 
अधिकारों के निलंबन के लिए दिए गए श्रादेश को यथा शीक्ष संसद के दोनों सदनों के 
समक्ष रखा जाना चाहिए 

(२) सर्वोच्च स्यायालय या किसी स्यायाधीश को सिद्ध सदाचार ग्रथवा 
अ्रसमर्थता के श्राधार पर संसद के दोनों सदनों हारा पारित समवेदन पर रॉष्ट्रवति 
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द्वारा हटाया जा सकता है। ऐपा समावेदन भी प्रत्येक सदन की समस्त संख्या के 
बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों मे से कम से कम दो 
तिहाई के बहुमत द्वारा स्वीकृत होना चाहिए 

(शं) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ससद के दोनो सदनों की सयुक्त बैठक में होता 
है । उप्ते राज्य-सभा के एक प्रस्ताव द्वारा, जिसे लोक-सभा ने स्वीकार कर लिया हो, 
हटाया जा सकता है। 

(शा) राज्य-सभा को एक या एक से अधिक श्रखिल भारतीय सेवाएँ निर्मित 
करने का अ्रधिकार प्राप्त है । इसके लिए सदन में उपस्थित और मत-दान करने वाले 
कम-से-कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव मे यह घोषित किया जाये कि 
ऐसा किया जाना देश के हित में श्रावश्यक है । 

इस प्रकार लोकसभा से अ्रपेक्षाकत महत्वहीन होते हुए भी राज्यसभा ग्नेक 
कार्य संपन्न करती है । 

लोकसभा का संगठन--लोकसभा भारतीय ससद का "प्रथम! झ्रथवा 'निम्ता 
सदन है । यह जनता का प्रतिनिधि सदन है । इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा 
प्रत्यक्ष रीति से होता है । अनु. 332 के अनुसार राष्ट्रपति दो ऑग्ल-भारतीय सदस्यो 
का सनोनयन कर सकता है। अगर उसके विचार में इस समुदाय को भ्रन्य प्रकार से 
समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न हुया हो । साथ ही एक सदश्ष्य उत्तर-पूर्वी सीमा एजेंसी 
को भी मनोनीत किया जाता है ! कुछ स्थान अनुसूचित झ्रादिम जातियों के लिए भी 
सुरक्षित रखे गए है । 

सदस्यों के निर्वाचन के लिए राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों मे बाँट दिया जाता है । 
पहले यह ध्यवस्था थी कि साढे सात लाख जनसंख्या पर कम से कम एक सदस्थ तथा 
पाँच लाख जनसस्या पर अधिक से अधिक एक सदस्य होगा ! किन्तु 952 तथा 

956 के सशोधन अधिनियम द्वारा अ्रब इन प्रतिबन्धो को समाप्त कर दिया गया 
है । केन्द्र प्रशासित प्रतिनिधियों का चुनाव संसद के द्वारा बनाए गए कानुन के द्वारा 
होता है । 

सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जो उसका प्रथम ग्रधिवेशन होने की 
तिथि से गिना जाता है | लेकिन राष्ट्रपति इसे इस भवधि से पहले भी भंग कर सकता 
है | परन्तु जिस समय आ्रापात्‌ घोषणा लागू हो, उस समय ससद कानून बनाकर इस 
सदन का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकतो है परन्तु उस समय 
भ्रापात्‌ घोषणा की समात्ति के बाद छ महीने के ग्रन्दर यह सदन भंग्र कर दिया 
जाना चाहिए । 


लोकसभा का सभापतित्व ग्रध्यक्ष करता है जो लोकसभा द्वारा श्रपनें सदस्यों 
में से ही छना जाता है । यदि वह सदन का सदस्य न रहे, तो वह भपने पद को सालो 
कर देता है । उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी उसी रीति से होता है जिससे सदन भपने 
अध्यक्ष का निर्वाचन करता है । 
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लोकसभा का कोरम भी इसको सदस्य संख्या का दसवाँ भाग है । 
लोकसभा का कार्यं--संसदीय शासन प्रणालों में व्यवस्थापिका का भिम्म 
सदन लोकप्रिय सम्रभ्रुता की वास्तविकता श्रतिनिधिक सस्यथा होती है ग्रतः इसके कार्यो 
का क्षेत्र भ्रत्यन्त व्यापक है-- 
. व्यवस्थापक कृत्य--ससद को विधि-निर्माण का पूर्णो प्रधिकार प्राप्त है 
श्र-वित्तीय विधेयक्रों के सम्बन्ध में लोकसभा की स्थिति राज्य-सभा के लगभग समान 
ही है। किन्तु दोनो मे गतिरोध होने पर सयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया 
जाता है। इस बैठक में साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पारित किया जाता है । 
राज्य सभा की तुलना मे लगभग दुगुनी सदस्य सख्या के कारर व्यवह्वारत: भ्रतिम 
निर्णय तोकसभा द्वारा ही होता है। लोकसमा की इच्छा के विरुद्ध मिर्रय तभी 
संभव है जबकि सदनी का दलीय गठन ऐसा हो कि लोकसभा तथा राज्य सभा को 
मिलाकर विरोधी सदस्यों की संख्या ग्रधिक हो जाये । ब्रतः लोकसभा को इस संबंध 
में कुछ सर्वोपारिता प्राप्त हो जाती है ! 
2, दित्तोय कृत्प--मेडिन ने कहा था जिसके हाथ मे धन होता है, उसी के 
हाथों में शक्ति केन्द्रित रहती है । यह शक्ति साधारणतः व्यवस्थाविका के लोकप्रिय 
सदनी को प्राप्त होती है। भारत में भी लौकसमा का धन पर नियत्रण है जो श्रवि- 
बादास्पद तथ्य है। घन विधेयक को लोकसभ। मे ही पुरः स्थापित किया जा सकता 
है । लोकसभा में पारित होने के वाद धन-विधेयक्र राज्य सभा में जाता है । कोई 
विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं इसका निर्णय भो लोकसभा स्वीकार करती है। 
लोकस्षभा को समस्त व्यय की स्वीकृति देने का एकाधिकार प्राप्त हैं। भ्रनुदान सम्बन्धी 
माँगें केवल लोकसभा के समक्ष रखी जाती है । 
3. कार्यकारी फृत्य--ससदीय प्रणाली में व्यवस्थाविका का एक प्रमुस कार्य 
“कार्य पालिका का नियन्त्रण करना है । लेकिन यह अधिकार मुस्यतः लोकप्रिय सदनों 
में निहित रहता है| भारत में भी लोकसभा को यह अधिकार प्राप्त है | कि भरनु. 75 
(3) के अनुप्तार मंत्रिपरियद्‌ सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तात्पर्य 
यह है कि भगर लोकसभा झविश्वास का अ्रस्ताव पास कर दे तो मंत्रिपरिषद को 
भ्रपदस्य हीना पड़ता है । यद्यपि जब तक सत्तारूढ़ दल का लोकसमा में बहुमत है तब 
तक उसके विरुद्ध अविश्वास पास करना भत्यन्त कठिन है । 
लेकिन इसके भ्रतिरिक्त कार्यपालिका को नियन्त्रित करने के भस्य भनेक साधन 
भी लोकसभा के पाप्त हैं। सावंजविक महत्व की बातों पर सदस्य मंत्रियों से प्रमन 
पूछते हैं। ये प्रश्न छोटी-छोटी बातों से लेकर नीति सम्बन्धी बड़ो-बढी बाहों से 
संबंधित हौ सकते हैं। प्रावश्यकता होने पर पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं । 

लोक सभा किसी सरकारी विधेयक या भ्रस्ताव को अ्रत्वीकृत कर सरकार को 
नियन्त्रित कर सकती है तथा ग्रेर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए किसो प्रस्ताव को 
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स्वीकार करके लोकसभा सरकार को एक विशेष नीति को मानने के लिए बाध्य कर 
सकती है । 

काम रोको भ्रस्ताव द्वारा भी सरकार पर नियन्त्रण रसा जा सकता है। 
सरकार द्वारा अनुदान की माँग को अस्त्रीकृत कर लोकसभा मन्न्रिमण्डल की मीतियो 
के प्रति असन्तोष प्रकट करती है । सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को माँगी में कटौती 
करके भी लोकसभा मंत्रिमण्डल को निवत्रित करती है तथा उसमें अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रविश्वास प्रकट करतो है ।. 

सरकार का यह कर्तव्य है कि ससद द्वारा निर्धारित नीतियो को वह लागू 
करे । इसको देख-भाल तथा जाँच के लिए संसदीय समितियाँ नियुक्त की जाती हैं । 
समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर सदन में वाद-विवाद होता है तथा सरकार की 
आलोचना की जाती है । राष्ट्रपति के अभिभाषण के झवसर पर भी सरकार की 
प्रालोचना की जातो है । 

(4) निर्वाचन सम्बन्धी कार्य--अनु. 54 ससद को निर्वाचन सम्बन्धी 
भ्रधिकार देता है । संसद के दोनो सदनों के निर्याचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के 
लिए संगठित निर्वाचक-मंडल के झेश हैं । अनु. 66 के भनुसार संसद सदस्य दोगो फे 
सयुक्त भ्रविवेशन में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते है । 

(5) जनता की शिकायतों का निवारण--लोकराभा के रादस्य जनता के 
प्रतिनिधि हैँ । उनका कत्तेंब्य है कि जनता की शिकायत को सरकार तक पहुँचाना । 
विरोधी दल इस कार्य को पूरा करता है। जेनिग्स के शब्दों में "यह शात्त करने के 
लिए कि जनता स्वतंत्र है, केवल यही ज्ञात करना भावश्यक है कि कया कोई विरोधी 
0 है और यदि है तो कहाँ ।” बापिक बजठ, राष्ट्रपति का भाषण तथा भन्य मामलों 
में विशेषकर विरोधी दल के सदस्य पूरक प्रश्न पूछते हैं। ससद को व्यय के भ्राकलनो, 
विनिभोजन तथा राजस्व विधेयकों पर विचार-विमर्श के समय राज्य के विभिन्न 
विभागों के कार्य को समीक्षा है और झ्ालोचना करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार 
बकद हल तथा समीक्षा द्वारा सदन के सदस्य प्रपनी शिकायतों को पूर करवा 

॥ 
(6) विविध कार्य 
() राज्य-सभा के समान ही सविधान का सशोधन करती है। 


(॥ ) लोकसभा राज्यसभा के समान ही म्यायाधीशों फो पदबच्युत कर 
सकती है । 


(॥8 ) उसी की भाति राष्ट्रपति के महामियोग की क्रिया मे भाग लेती है । 

(५ ) उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव 
लोकसभा द्वारा भ्रनुमोदित होना चाहिए । 2 

(४) संकटकालीन घोषणा की भवधि बढ़ाने के लिए राज्यसभा के साथ - 
लोकसभा की भी स्वीकृति भावश्यक है । 


अथ। 
हर प्त हैं | यम 
४ के ऊपर चोकसमा 
है, कु त्र्हें जिनमे, हे का 
गई है | जदाहररा्, रा 
गहरी ता सकती है । 
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साथ हो कुछ ऐसे भधिकार भी हैं जो सिर्फ राज्यसभा को ही दिए गए हैं। 
भनु. 249 के ब्नुसार राज्यसभा को यह शक्ति दी गई है कि वह अपने कुछ सदस्यो 
के बहुमत भ्रौर उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यो के दो घिहाई बहुमत से एक 
प्रस्ताव पास करके यह घोषणा कर सकती है कि राज्य-सूची मे सम्मिलित किया गया 
भ्रमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है भ्लौर इसलिए ससद को उस्त विपय के बारे में एक 
वर्ष के लिए सारे भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार 
मिल जाता है। 


अनु, 322 के द्वारा राज्यसभा को यह भ्रनन्य शक्ति प्रदान की गई है कि वह 
किसी भी भणिल भारतीय सेवा को स्थापना के लिए भ्रस्ताव पास कर सकती है । 
संसद कानून द्वारा ऐसी लोक-सेवा की स्थापना करेगी। इन दोनों झ्रधिकारो के 
प्रिलसित्ते में राज्यसभा को पूर्ण श्रधिकार प्राप्त है। राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित 
करने के वाद ही लोकसभा उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर सकती है ! 

इस प्रकार राज्यसभा केवल एक शोभा की वस्तु या ग्रनावश्यक नही है । यह 
लोकसभा की हां में हाँ मिलाने के लिए ही नही बनाई गई है । वित्तीय मामलो को 
छोड़कर, दोनों सदमों को मह-समान तथा समन्‍्वयकारी अस्तित्व प्रदान किया गया 
है। प्रधिकाश देशों में प्रथम तया द्वितीय सदनों के बीच ऐसा हो सबंध है ! स्विटृजर- 
लैण्ड मे दोनों सदनों की समान स्थिति है, लेकिन प्रथम सदन अधिक प्रभावशाली हो 
गया है। सोवियत रूस में दोनों सदन व्यवहारत: भी समान है। प्रचलित सवैधानिका 
परम्पराप्रों के प्रतिकूल प्रमेरिका में सीनेट को प्रथम सदन से उच्च स्थान प्राप्त है । 


व्यवस्थापिका का सफल कार्यकरणा दोनो सदनो के सहयोग पर निर्भर करता 
है। लेकिन दिसदनात्मक व्यवस्थापिका में दोनों सदनों के बीच सधपं की स्थिति उत्पन्न 
होने की संभावना बराबर बनी रहती है । मोरिस जोन्स मे भी लिखा है कि "संध्थाओओं 
का यह स्वभाव होता है कि वे निष्ठाओों को जन्म देती है झौर जब दो संस्थाओं की 
कु प्रायः समान होती है उनमे मतभेदो का उत्पन्त हो जाना सर्वथा स्वाभा- 
बक है ॥” 

यद्यपि दोनों के संग्रढव तथा शक्ति मे बहुत कुछ समानता है, फिर भी राज्य- 
सभा प्रारम्भ से ही अपनी हीन स्थिति के प्रति सजग है। प्रथम बार 953 में दोनों 
सदनो में सघर्प हुमा । आयकर (संशोधन) भ्रधिनियम 952 के प्रसग में राज्य-सभा 
ने अपने सदस्य विधि मत्री श्री विश्वास को आदेश दिया कि वे लोकसभा के समक्ष 
उपस्थित न हो । लेकिन लोकसभा के सदस्यों में तक दिया कि चू कि मत्रिगश लोक- 
सभा के प्रति उत्तरदायी हैं, इस लिए इन्हें उसके समक्ष उपस्थित होना लोकसभा के 
अधिकार-क्षेत्र मे आता है । सघष बढ़ने के पहले हो प्रधानमन्त्री के हस्तक्षेप के कारण 
देव गया | 953 में ही दूसरी घटना लोक-लेखा-सम्रिति के संगठन के बारे में घटी । 
राज्य-सभा ने सुझाव दिया कि इसकी झपनी लोक-लेखा-समिति हो या 
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मंदस्यों शो सम्मिसित कर सोसश्समा की सोक-्लेसा-समिति को हो दोतो सदनों गो 
एक संयुक्त समिति में परिवतित कर दिया जाये । सोडसभा ने सइस्‍्पों ने इस सुदाव की 
ब्रिरोध दिया सा इसे प्रगवंधानिक बसाया । सेजिन द्रधान-मस्त्री मे राज्यन्सभा के 
सुमाव को संशोधित झय में स्योरपर झूर लिया तथा राज्य समा द्वारा गा। नार्मादि) 
गदहयों को इस ख्रिति में स्थान देंगे जय द्राझासस दिया । प्रधान मस्तरों के प्रहाव 
को भें सोतवसमा में सापी विरोप छिया गया रोरिन इस प्राशधासल पर हि रास 
मना व सदस्य समिति के गदस्यथ नहीं होगे, बरिक उसे सिर्फ गहपोग पेगे, सोहगमा 
में ध्विन्दा में गहमति दो । घटजों बाड़ के सम्बन्ध थे दोनों मे धौर भी उद्र संपर्ष 
(पा । खली एन. सी, खटनों ने, जो सोरगभा के सदस्य से, राम्पन्‍्सभा मो एक सा 
लनिद गभा में प्रदुतरदापों धश । राम्य-सभा मे शो घटर्झो हे रभा पर झापति 
प्ररट को घोर उनगे इन संबंध में पृछवाद को गई। सीहगभा ने रसे घपने हरस्गों के 
विशेधापिरार मा प्रतिपयदां समझा । भरत में यह विद हुमा हि ऐमे विवादों हा 
विवयाय दोनों सदनों की हृग़ सबक सविति द्वारा हो 

इस सपर्ष शो गमाप्ति के निए दोतों मे सहयोग की मादगा का होना हिविरी 
पग्रापायर है । सांप ही गविधावा; दोनों गश्नों हू प्रपितारदोव तथा बराशपरिर 
सदप वा रवाट उस होगा भािए । जयोरि /हु लिग्षित) है हि यह दावों बे 
शक मे की आधे डगन्य पहने है तो शाविषूरों राह एशिय सहित है + थहि घनरे 
हायों वो निशियय सेरी हिया जाया तो उगे प्रशधिखिकों पर गढ़ेगी । 

प्राव 2 >-भारतोप संव्रिमश्धस बे रागइन, प्रपिरार एंं कहाढयों पर 
अ्रक्राग हालिए । 





धएरा 
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संविधान से मस्त्रिपरिषद्‌ के सम्बन्ध में कुछ साधारण उपबन्धों का ही उल्लेख किया 
है जो क्ैवल उसके निर्माण तथा मन्त्रियों से सम्बन्धित बातों पर प्रकाश डालते है । 
इसका प्रमुस कारण है कि संसदीय शासम-व्यवस्था में रीति-रिवाजों भर परम्पराग्रो 
का विशेष महत्त्व होता है । 

संत्रिपरिपद्‌ का गठन--संविधान के अनु. 75 के अनुसार प्रधानमन्नी की 
नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा होगी तथा अन्य मत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमत्री 
क्लै परामश से की जाएगी । संविधानतः राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुर्वित करता है 
तेकिन व्यवहार में राष्ट्रपत्ति प्रधानमंत्री की नियुवित करता है लेकिन व्यवहार मे 
राष्ट्रपाति संसद मे बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमत्री पद के लिए नियुक्त करता 
है। भ्रन्य मत्रियों को नियुक्ति के सबंध में सवैधानिक स्थिति यह है राष्ट्रपति प्रधान- 
मंत्री की रापसे अन्य मत्रियों की नियुवित करेगा शोकिन व्यवहारत: राष्ट्रपति का 
परामर्श मानने के लिए बाध्य है। मंत्रि-परिपद्‌ का सदस्य होने के लिए प्रत्येक मन्री 
की संसद का सदस्य हीना झ्रावश्यक है । यदि नियुक्त के समय वह ससद का सदस्य 
नही है तो नियुक्ति होने के 6 माह के श्रन्दर हो उसके लिए संसद के किसी भी सदन 
को सदस्य बनना अनिवायं है । 

सविधान ने मत्रियो की सख्या निश्चित नही की है। यह प्रधानमन्नी की 
या पर निर्भर है। मत्रियों को नियुक्ति करने के उपरांत प्रधानमत्ती उतमे विभिन्न 
विभागों का विभाजन करता है । विभागों के विभाजन का कार्य राष्ट्रपति का नहीं, 
प्रधानमंत्री का होता है । प्रधानमंत्री को छोड़कर श्रन्य सभी मत्री निश्चित विभागों 
के भ्रध्यक्ष होते हैं। उन्हें विभाग के नाम से ही पुकारा जाता है । 
संत्रियों का चेतन तथा भत्ता एवं कार्यकात--मंत्रियो के वेतन तथा भत्तों को 
करने का अधिकार संविधान ने भारतीय संसद को दिया है । जब-तक 
भारतोय संसद किसी विधि द्वारा इनका निर्णेय नहीं करती है उस समय तक मत्रियों 
को 300 ₹० मासिक वेतन तथा 500 ₹० मासिक भत्ता मिलता रहेगा। 2250 रु० 
मासिक राज्य-मंत्रियो को .500 रु० भत्ता तथा 750 रू० माप्तिक उप-मत्रियों को 
प्राप्त होगा । उनको निवास के लिए एक बिसा किराए का मकान मी होगा । 

मेंमि-परिपद्‌ का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है. किस्तु लोकराभा का विश्वास 
भंग होने पर उसे इस अवधि से पूर्व भी पदत्याय करना पड़ता है । 

मंत्रि-परियद्‌ के कार्य--संविधान के द्वारा भारतोय सन्रि-्परिपद्‌ का कार्य 
सद्दुपति को उसके कार्यों में सहायता तथा परामर्श देना है किन्तु सविधान में ऐसा 
कही भी लिखा हुप्रा नही है कि राष्ट्रपति इस परामर्श को कहाँ तक माने । किन्तु 
वास्तविकता यह है कि शासन का समस्त कार्य मतमि-परियद॒ करेगो भर राष्ट्रपति 
उम्तको परामर्श देधा, क्योकि संघ की वास्तविक कार्य-पालिका मंत्रि-्परिपद्‌ ही है । 

भारत को मंत्रिपरिषद के विम्नलिखित कार्य हैं-- 


निश्चित 


हम नोति-नि्धारसा सबंधी का... | रपढ़ राष्ट्र गति का निर्धा 
ऊरती आन्तरिक एक है क्षेत्र # कितत के) नीति ग्रवे्ंघन किया जाएगा 
इसका निश्चय 'त्रि- रिपद्‌ ही / दपरे देशों हे व्यावहारिक ।गनीतिक 
संधि स्थापित करना तथा बद्ध मे रैना मत्रि-कर का काये है रिपद्‌ 
परकातीे योजना ॥र करती है । 
विधि- मर से; घी “पं --विधिकिमास बरी कार्यक्रम को निश्चित 
करना अंक. परिपद क. कायं हु कौन के ६ में पेश हिए जाय, इसका 
गिश्चय आओ परिषद है) करत) है । सरकारी बिक 'तरियों द् ही सत्द में पेश 
कए जाते & 
3. शासन का उत्तरदावित्व पद पमस्त-शासत & कायों के लिए 
उत्तरदाबी है । वह लिए ति पामुहिक रूप से परदायी है 
सेसद के बंठको के मत्रि-परिय: हे ही कार्य: ग का प्रतिनिधित्व करता है | 
४. वित्तीय का वित्तीय- पे तिका श्चय वि-परियद्‌ 2 है । सुर 
मज्नि-परिषर मित्र: बजट तेकर रती है । समस्त वित्त 
विधेषक) को सतद के परिषद €) अल्ताव करती है । 
5 विधाप्नों में समस्त विधायिकी काये मजि-परिवद्‌ द्वार 
सफ्म्न किए जा है । समस्त महत्वपुरं त्तया चपरकारे विषयेक के गैर सरकारों विधयेक 
भी प्रस्तावित किये जाते है | 
6. नियु। सेक्‍धी का पान के रा राष्ट्रपति जिन पद।धि- 
कारियो को नियु: करने की शक्षित अदान की गई / व्यवहार मे पदाधिकारियों 
की नियुक्त मडि- रिपद्‌ रा हक) ) है । ॥/क्र परिषद के राम के हो 
भैसद के केनो सदेनो के १२ है के परम से ही उसद के दोनो के भनोनी 
सदस्य नियुक्त करिए जाते है /ज्यो के. » उच्चतम न्यायालयके न्यायफोश, 
महाधिव ता, महालेबाबाल ऐर सेन के सेनाव्तियो ) वियुक्षित थि द्के 
परामर्श से की जाती 8 ॥ 
स्तेव मे रि-परिषद्‌ मस्त को कराती जियके करते क 
अ्रधिकार संविधान क राष्ट्रवक्ति करे दिया है । ब्ह्त शवितणात् है भौर देश की 
समस्त रे गतिक ब्यव, र छः अधिकार है । #चिए मेरियट कह्म है 
कि “बह ऐसा बिन्दु 8 & ये ओर राजनीति इमती है ० जै-म्यो। 
ने ज्से “राज्य र्पो जह; ने वाला पहिय। है ।! 
अरन 22-.. सोच न्यायातव के; गठन पैजिए पिया सपिधान को 
युरक्षा एव मूल ें के अर की ध्य मे द््ए्‌ की 
विवेषना को जि 
वा 
सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक 
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उत्तर--सर्वोच्च स्यायालय की झ्रावश्यकता--संधीय शासन-व्यवस्था में 
स्वतस्त श्रोर उच्चतम स्यायालय प्रत्यन्त अनिवार्य होता है। संघ-राज्य में संघीय 
एवं राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट एवं लिखित रूप में शक्ति विभाजन किया जाता है 
किन्तु फिर भी प्रनेक विषयों पर संघीय झोर राज्य सरकारों के बीच या राज्य- 
सरकारों में ही परस्पर विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिनका निवटारा एक सर्वोच्च 
न्यायानय के द्वारा ही किया जा सकता है । चू'कि संघ एवं इकाई की सरकारों के 
पैज्नाधिकार-सविधान में सुनिश्चित कर दिये जाते हैं किन्तु संविधान की भाषा प्रायः 
भस्पप्ट रहती है, जिसके फलस्व॒हप क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में केन्द्रीय एवं राज्य- 
सरकारों के बीच विवाद पैदा हो सकता है । चू'कि सविधान देश की सर्वोच्च विधि 
है, इसलिए ऐसे विवादों का निर्शय संविधान के उपबन्धों के अनुमार ही होगा । भ्रतः 
यह प्रावश्यकता है कि इस प्रकार के किसी भी विव्राद का निर्णय एक निष्पक्ष तथा 
स्वितन्त्र मध्यस्थ विकाय ढ्वारा हो। एक संघीय सविधान में सर्वोच्च न्यायालय इस 
उत्तरदायित्व को निभा सकता है। पभ्रत: इस हृष्टिकोण से मंघ-राज्य में एक सर्वोच्च 
न्यायालय की व्यवस्था प्रत्यन्त झ्ावश्यक है । 
सर्वोच्च न्यायालय फा संगठन--संविधान की धारा 24 में सर्वोच्च न्याया- 
लग के संगठन का यर्णान किया गया है । संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखित है कि 
सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाघीश और सात प्रन्य न्यायाधीश होंगे । 960 
में किये गये संशोधन के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य स्यायाघीश सहित 4 
न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय के स्यायाधीशों को नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति 
करता है। सर्वोच्च स्थायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की 
जाती है तथा ग्रन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वह मुख्य न्‍्यायावीश के परामर्श से करता 
है। विशेष अवस्था उत्पन्न होते पर भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति 
की अनुमति प्राप्त कर तदर्थ न्यायाथीशों की नियुक्ति कर सकता है । 
योग्पताएं--सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्नलिखित योग्यतामों 
का होना आवश्यक है-- 
. बह भारत का नागरिक हो । 
2. वह किसतो उच्च न्यायालय अथवा ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों में 
लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो । 
3. किसी उच्च न्यायालय अ्रथवा न्यायालयों में लगातार दस वर्ष तक भ्रधि- 
वक्ता ( ॥१४०८४॥४ ) रह चुका हो 
4. या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो । 
बैतन श्रौर भत्त--सर्वोच्च न्‍्यायालन के मुख्य न्यायाधीश का वेतव 500 
दैपये मासिक और अन्‍य ध्यायाघीशों का वेतत 4000 रुपये मासिक होगा । उनको 
बिना किराए का निवास-स्थान प्रौर अनेक प्रकार के भत्ते झादि दिये जाएंगे। 


क््व 
उनकी नियुवित के बाद उनके बेतन, भत्ते झ्रादि में कोई झलाभकारी परिवर्तन नहीं 
किया जाएगा । 

कार्य-काल तथा पदच्युति-- सामान्यतया सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्‍्याया- 
घीश 65 वर्ष तक की भ्रायु तक अपने पद पर ग्राप्नीन रह सकता है। इस ग्रव॒स्वा 
से पुर्व वह स्वयं त्याग्रपत्र दे सकता है । सिद्ध कदाचार अथवा ग्रसमर्थता के कारण 
संसद के द्वारा न्‍्ययाधीश की उनके पद से हटाया जा सकता है । यदि संसद के दोवों 
सदन अलग-प्रलय अपनो कुल सदस्यों को संख्या के बहुमत तथा दोनों सदनों की बैठकों 
में उपस्थित भ्ौर भत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई मत से उसकी अयोग्य तथा 
श्रापत्तिजनक श्राचरश करने वाला प्रमारित कर देते हैं, तो! भारत के राष्ट्रपति को 
उम्र स्यायाधीश को उसके पद से हटाना होगा । न्यायाधीश को हटाने वाला ' प्रस्ताव 
संसद के एक ही सत्र में स्वीकृत होना चाहिये । न्यायाधीश को अपने पद का समर्थन 
तथा उसकी पैरवी का पूरा अवसर प्रदान किया जायेगा । 

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय को काफी विस्तृत क्षेत्राधिकार अप्त हैं| यहाँ तक 
कि विश्व के अन्य किसी भी न्यायालय का क्षेत्रधिकार शायद ही इतना व्यापक हो । 

4 प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार--निम्नलिखित तीस प्रकार के मामले सर्वोच्च 
स्यायालध में प्रारम्भ होगे-- 

() भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के वीच । 

(2) अथवा एक और भारत सरकार झौर कोई राज्य या राज्यों तथा दूसरी 
झोर एक या अ्रधिक राज्यो के बीच । 

(3) दो था भ्रधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाय । किस्तु विवाद 
ऐसा होगा चाहिए जिससे कानुव के तथ्य का ऐसा प्रश्न हो जिस पर कोई कावूती 
श्रधिकार निर्भर हो, यानी विवाद संवैधानिक ही । 

2. पअ्रपीसीय क्षेत्रधिकार--इसमे में निम्त चार तरह के मामले माने 


गए हैं-- 
(7) ऐसे मामले गिनमे हाईकोर्ट अमाणित करे कि विवाद संविधान की 


व्याख्या का है । 
(2) हाईकोर्ट प्रमाखित करे तो भी संवंधानिक व्यास्या की श्रावश्यकता 


समभ कर सर्वोच्च न्यायालय अपील की मा दे दे । 

(3) एक दीवानी का मुकदमा जिसमे परच्चोस हजार की जायदाद पर 
बिचाद हो, पा हाईकोर्ट प्रमाणित करे कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने 
जाने योग्य है । 

(4) फौजदारी मामली की अपील हाईकोर्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय कै 
सामने की जा सकती है, यदि मासला ऐसा द्वो जिसमे हाईकोर्ट के नीचे की श्रदालत 
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५ 
को रद करके अभियुक्त को फांसी की सजा दी हो या हाईकोर्ट यह प्रमाण-पत्र 
दे कि मामला सर्वोच्च स्यायलय के सामने जाते योग्य है । 

- 3. परामर्शोय क्षेत्राघिकार---सर्वोच्च न्यायालय ऐसी श्रवस्था में, जब राष्ट्र- 
पति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रएन पैदा हुआ है, जो सार्वजनिक 
महत्व का है, तो उसे परामर्श दे सकता है । न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या 
प्रतवीकार करना राष्ट्रपति के विधेयक पर निर्भर होगा। ग्रभी तक राष्ट्रपति मे 
सर्वोच्च स्यायालय से तीन बार मरामर्श मांगा है । 

* सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां 

. संसद कापून बनाकर हाईकोर्ट के फौजदारी के किन्‍्ही भी मामलों में किए 
गए जिरुयो के विरुद्ध अपोर्ले सुनने की शवित सर्वोच्च न्यायालय को दे सकता है । 
इसी अ्रकार संघ सूची में प्रकाशित किन्ही भी विषयो पर मुकदमा चले पर उनकी 
सुनवाई की शक्ति उन्हें दे सकता है । 

(2) सर्वोच्च न्याय को यह शक्त प्राप्त है कि हाईकोर्ट से आने वाले किसी 
भी फोजदारी के मामले के लिए अपील सुने । 

न्‍ / (3) सर्वोच्च न्यायलय को यह्‌ शक्ति ब्राप्त है कि वह अपनी इच्छानुसार 
"सी भी व्यापालय के विद्द्ध अपील सुने । 

(4) सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारतीय मामलों में भ्रन्तिम निर्शय 
होंगा। भारत के सभी न्यायालयों को इसके निर्णय को मानना पड़ेगा । 

(5) उमे एक सामूहिक रूप से कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो भ्रन्य, किसी 
मकार से नष्ट नही किए जा सकते । सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, संविधान की 
व्याक्ष्या के सम्वस्ध में मुकदमें के निर्णय के सम्बन्ध मे अन्य किसी झपील योग्य 
मामले के सम्बन्ध में, श्रन्तिम होता । 

न्यायिक पुमविलोकन की शक्ति--सर्वोच्च न्यायालय संविधान के रांरध्षण 
का कार्य भी करता है । इसका तात्पये यह हुप्ा कि सर्वोच्च न्यायालय को संसद 
हारा पारित किए गए कामूनों की वैधामिक्ता की जाँच करने फो शक्ति प्राप्त है 
& मत: यदि संक्षद भ्रथवा राज्यों की विधान-सभाएँ किसी ऐसे कातुने का 
"र्माशा कर दे जो संविधान को धाराप्रो के प्रतिकूल हो, भ्रथवा गागरिकों के मौलिक 
प्रधिकारों का हनन करता हो तो सर्वोच्च न्‍्यायालय ऐसे कामुम को घर्वैध घोषित 

0 वा है। इसी शक्ति को 'स्याषिय पुनराविलोकन (एललंश ८श०७) की शक्ति 
' दो जाता है। सर्वोच्च स्थायालय ने संसद द्वारा पारित कातुन बेंकों के राष्ट्रीपक रण 
पा प्रिविप्र्स समाध्ति सम्बन्धी राष्ट्रपति के भरध्यादेश को प्रबंध घोषिव कर 
दिया था । 

२... ट3--सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मम तक दिये गये महःण्पुर्ण निरयों 
क धापार पर उसकी शप्ति-परोक्ए कोजिए । - 
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अगवा 
“पिछले कुछ वर्षों से यह देखा गया है कि संसद की भ्रवेक्षा सर्वोच्च न्यायालय 
अ्रधिक्ष शक्तियालों बनता नए रहा है (” यह उपित कहाँ तक सत्य हैं? * 
अथवा 
सर्वोच्च न्याथालम संसद के फैसलों को भवैध करार देकर कहाँ तक भारतीय 
सर्विषान को रक्षा फी है ? 
उत्तर--भूमिका--सर्वोचक्च स्यायालय के 26 फरवरी 967 के निर्णय से 
पुनः यह उभर कर सामने श्राया कि वया संसद सुलाधिकारों पर केवल कुछ 
न्यावाधीशों का ही भ्रधिपत्य माना जाए और संसद जो कि जनता का अतिनिधि 
सदन है कि इस सम्बन्ध में न्‍्यायापालिका की ही कृपा पर निर्भर हो ? 
संविधान में प्रावधान--इन प्रश्नी का उत्तर संविधान में ही खोजना चाहिए । 
प्रनुच्छेद 368 मे कहा गया है कि संविधान के संशोधन का सूनरपात उत्त प्रयोगन के 
लिए विधेयक को ससद के किप्ती सदन में पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा 
तथा जब प्रत्येक सदन द्वारा उक्त सदन की समस्त सदस्य-संस्या के बहुमत से तया 
उस सदन के उपस्थित श्रौर मतदात करने वाते स्रदस्यों के दो तिहाई अन्युत बहुमत 
में वह विधेयक पारित ही जाता है तब वह, राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के 
लिए रखा जाएगा तथा विपेयक को ऐसी ग्रनुमति दी जाने के पश्चात्‌ विधेयक के 
निबन्धनों के श्रनुसार संविधान संशोधित हो जाएगा । 
भ्रतुच्छेद 3 (2] के प्रमुसतार-राज्य कोई ऐसी विधि नही बनायेगा। जो इस 
भाग (भाग 3) द्वारा दिये अधिकारों को छीनती या न्‍्यून करती हो और इस खण्ड के 
उल्नेघन मे बनी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शूस्य होगी । 
सर्वोच्चि न्यायाध्षप को मिर्शय-- 27 फरवरी !967 को सर्वोच्च न्यायालय ने 
6-5 के बहुमत से अपने पुराने निरयों को सलेत बताते हुए यह घोषित किया कि 
भ्रनु० 368 तो केबल संविधान में संशोधन करने को प्रक्रिया विहित करता है, यह 
स्पष्ट झूप में महीं बहता कि संसद को संविधान में संशोधन करने का पूर्ण प्रधिकार 
है । सर्वोच्च-स्यायालय ने झागे कहा कि सविधान में संशीवत करने की प्रक्रिया प्रन्य 
विधि-निर्माण से भिन्न नही है। भर्थाद्‌ संवैधानिक विधि झौद साधारश विधि में 
कोई अ्स्तर नही है । बदि संशेषन सो चामारण विधि है दो यह अनु ० 3 (2) के 
अन्तर्गत भा जाता है, जो कि राज्य को संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल- 
अधिकार को छीनने या उनमें कमी करते को सता ही करता है। सब 962 पभोर 
965 में दिये गये भपने निर्ेयों में सर्वोच्च-त्यायालय ने संविधान के संशोधन को 
साधारण विधि से भिन्न माना था । 
बहुमत दो निर्शयों द्वारा व्यवत किया गया। एक मुल्यन्यायाधीश कै० 
सुब्वाराब तथा अन्य स्थायाधीर्शों के बदले में भौर दूसरा न्यायाधीश ट्िदामतठत्ला 


दया 


धो में एम गत पर फोर दिया 
सुशदाराव छा मत--मूतपूर्व न्यायाधोग हक ऐ ल ह 28428 
कि भारत मे संविधान-सर्वोच्च है श्रोर संविधान द्वारा निम्ित धम्य पर न 
! द्ः उ्मत 4३१९ ॥ "१४ *, 
की इस मौतिक कानून के उपदस्पों के प्रमुतार चलना होगा। इगुझत 252: 
दवा की गई संविधान की व्याप्या मे मौतिक ग्रपिश्तरों | के तो दा 
री हूँ मंगद थी आुड. हक 
(पथाधथ्शा0८०४) स्थिति प्रदात दी है भोर चने 338 09% | 
है। शायादीगो ने कहा कि “मोसिक स्वतन्शतापों की रत के दुः 20266, 
कि दोनों सदनों के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वेगम्मनि से पारित मे | दनरे ५ 
5 हीं शायाधीओ ने प्रागे ढहा कि "सदाप्रतगा हा 
शो निष्रमाव नहीं कर सकता है। रावाधीओं ने दा 338 २ 
दायस भोतिक भ्रधिकार भ्रध्याय द्वारा धोषित मंद पर का कर 
प्तिय्रामेंट द्वारा इस बात के निर्धारण पर हि सार्दगनिस हंस $ लिए 
हितकारी है।” 


प्रम्य मत--दूसरा कोई भो परसिप्म यह कि 
सम्द किस्तों भी क्षण समस्त मौलिक प्रधिकारों को ममाध्त झर सऊनो है ४, 

'स काये को स्वयं अकेले या भन्य दलों के: महयोग से कर मरना है एमी 
संभावता के परिणाम स्वरूप संविधान का उम्पू्ण ठॉचा जो उच्य प्रादशे पर 
प्राघारित है, एक गलत कदम से तद्म-नहृत हो सकता है। 
पंजाद परिवार का ग्रावेदन पत्र-सर्वोच्च-स्यायालए ने घपना विद्यार पत्राव 
है एक परिवार के आवेदन-पत्र पर दिचार प्रकट करते हुये घोषित डिया। यह 
श्रावेदन-पत्र भूमि-सुधार मुफहमे हे: विरुद्ध या । 

न्यायालय के समक्ष यह प्रन्‍् विदाराधीन था दि बया संसद-घारा ॥3 के 
मद में भोलिक प्रदिक्रों को सीमित था समाप्त कर सकती है। इसके पूर्व भी दो 
गदपरों पर न्यायलय के समक्ष यह प्र उठा था कि कया मंवेधानिक संशोधन एवं 
हिमी साधारण विवेक की) स्विति समान है ? भयत्‌ प्जन है कि संगद-गापारण 
विधि को प्रकिया से मोपिक ग्रविकारों मे परिवर्तन बा सकती है या नही ? पहना 
की न के के ते बदाम बिहारी राज्य के मुकदमे के प्रवमर पर प्रापा 
ग ऐप संगोबन के विद पयातय में अपील की गई थी । न्यायालय ने अपना 
२ अर हुए कहा था कि वैधानिर संशोधन-संवद दारा भ्रपती विधापिका 
भतित के अन्त दैनाय गया कुक नहीं ३ । बल्कि यह 
हो है । बल्कि य 

मी परिणाप्र है । अतः उससे [: व ह 


हैं उसऊ संबंधानिक शग्ति 
284 दिया कि संवंधानिक संभोषन भनु७ 3 (2) 
सो पका गये प्रतिवन्‍्ध के "गत नहीं आते हैं और फल; जब तक संशोधन 
थे हा भनुतरण किया जता है तव तड दे देथ $ 

सशोवन क की 


ह। वूयरा प्रदमर 965 
के विध्द को गई अप 
पर क्रिया । बहुमत के 





हृष्टिकोश भ्रपनाने कया 


ने प्रथम, हे और सबहूवे संगीधन 
झुध्य भयायावीश ने व्वावह्वरिक दृष्य्कोणु अपनाया 
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और निणेय को पूर्वव्यापी मान्यता (00८0प्राट ० ॥ल/ठ्व८/शा३) देने से इरकार 
कर दिया । ऐसा करते हुए उन्होंने श्रप्रत्याशित सिद्धांत (00०76 ० 93/:०/ए० 
0एशणप्ाह्ट) का प्रनुकरण किया । पूर्व॑ब्यापी मान्यता ने देने के कारणों परे स्यायातय 
ने प्रकाश डाला | श्र्मी तक 24 संवंधाविक भ्थोपन हो इक्े हैं धोर उनके प्रतुत्तार 
विधान-सभाश्रो ने श्रनेक बायून भी बनाए हैं। पूर्व॑व्यापी मान्यता देने का प्र्थ यह 
होता है कि भभी तक विधान-सभाश्रों ने भ्रमेक अ्रवेध कातुन बनाए हैं भौर उन परवैध 
कातूनों को संशोधन द्वारा सरक्षण अ्रध्त हुआ है | लेकित न्यायालय ने 954 में स्वतः 
यह निर्णय लिया था कि संक्द को संवेधानिक अधिकार प्राप्त हैं। इसी प्राधार पर 
संविधान में श्रयम, चतुर्थ धौर समरहवें सशोथन लाए गए । प्रतः इन संशोपनों के 
प्रत्तगेत निमित सभी कातून वैध माने जाने चाहिए । 950 से 967 के बीच में 
कृषि राम्बन्धी क्राति लाने के लिए श्रमेक कात्रुन बनाए गए, जैसे जमीदारी, इनाम 
तथा झाष्य मध्यवर्ती जागीरें समाप्त कर दी गई । इस प्रकार झनेक क्रातिकारी कानों 
का निर्माण किया गया । ये सभी कादूत स्यायालय के निर्णय के अन्तर्गत पारित किए 
गए। श्रतः पूर्वव्यापी प्रभाव के सिद्धांत को धपनाकर इन्हे गलत बता देना व्याय- 
सगत नहीं होता । यदि इस सिद्धांत को मान्यता दे दी जाए तो पहले के मी कावूत 
श्रबंधानिक ही जाएगे तथा देश में श्रथ्यवस्था भौर धराजकता फैले जाएगी । भतः 
महे झ्रावश्यक था कि न्‍्यायालथ भ्रपने निर्णय को पूर्वव्यापी मान्यता ने दे । 
इस प्रकार उपयुक्त निर्शेय के अनुसार संसद की संशोधन शक्ति का श्राधार 
प्रनु, 245, 246 और 248 है न कि केवल श्रनु. 368 हैं जो कि संशोधन प्रक्रिया 
की चर्चा करता है । संशोधन श्रग्ु. 23 के अन्तर्गत एक “कानून” है भौर यदि मह 
मौलिक श्रधिकारों को छीनता है तो अवैध होगा ( न्यायालय ने कहत "हम लोग 
पोषित करते है कि इस निर्शंय के बाद संसद को संविधान के भांग 3 के किसी 
उपबंध में इस तरह से सशोचन करने का प्रधिकार प्राप्त त होगा जिससे कि 
मौलिक श्रधिकार छिन जाए या सीमित हो जाय॑ ।/ 
सर्वोच्च न्‍्या० के निर्णय संसद को विद््ध-सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय 
ने संसद की सर्वोपरि सत्ता को गहरा धवका पहुचाया | उसका श्रधिकार क्षेत्र तथा 
सा्वभौमिकता सीमित हो गयी है। साथ ही इसके द्वारा समाजवादी व्यवस्था की 
स्थापना में कठिनाई होगी कग्रोकि विधानसमाएँ सार्वजनिक हित के हृष्टिकोश से 
सम्पत्ति के श्रधिकार को सीमित नहीं कर सकती हैं । किन्तु न्‍्थायपालिका के समर्थकों 
के अनुसार इससे इसने मोलिक अधिकारों को अनुभवात्ीत्त स्थिति प्रदान कर नागरिक 
स्वतन्भता को विशेष सुरक्षित बना दिया है। के० संयानम ने कह्दा है, “यह भी तके 
दिया जाता है कि अम्नुत्वपुर्णा संसद के सविधान में संशोधन के अधिकार को सर्वोच्चि 
न्यायालय द्वारा नही छीना जाना चाहिए । यह वर्क गलत है क्योकि भारत में संसद 
सर्वोपरि नहीं है | संविधान तथा सर्वोच्च स्यायालय द्वारा इसकी शक्तियाँ सीमित 
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हैं ।” साथ ही जेब न्यायालय को ही उसकी व्याख्या व रक्षा का भ्रधिकार है तो धारा 
3 के अन्तगंत कानून! की वह 'संवैधानिक कानून! के रूप में भी व्याख्या करता है 
तो उसे मानना चाहिए । इसके पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि संसद की 
अपेक्षा न्यायालय में जतता का अधिक विश्वाप्त होता है तथा इसकी निष्पक्षता में 
संदेह नही किया जाता । झतः अल्पम्रत अपने आपको स्यायालय के हाथों में श्रधिक 
सुरक्षित ग्रनुभव करता है । 

किन्तु बास्तव में देखा जाए तो यह निर्णय संविधान को इतना दुस्संशोध्य 
बना देगा कि जन-इच्छा द्वारा कोई भी सुगम परिवर्तन न किया जा सकेगा और यह 
प्रगतिशील विधायन के मार्ग में बाधक सिद्ध होगा । इसके अ्रतिरिक्त घारा 368 में 
कहा गया है कि एक विशेष प्रक्रिया द्वारा ससद को संविधान में सशोधन को अधिकार 
होगा । इसके भ्रतिरिक्‍त श्रन्य कोई प्रावधान भारतीय सविधान में नही है कि संविधान 
का संशोधन संसद के भ्तिरिवत कौत करेगा । ग्रतः यह कहना कि संसद को संशोधन 
को भ्रधिकार नही है प्रजातन्त्र की अवज्ञा तो है हो इसके बिना धारा 368 का भी 
कोई महत्व नहीं रह जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा यदि संसद को यह अधिकार 
नह्ठी देना चाहुती तो वह इसका स्पष्ट उल्लेख कर सकती थी । 

संसद के समर्थकों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को और भी कई कारणों 
से भ्रनुचित ठहराया है-- 

(7) राजनीतिक दृष्टि से कई भी ऐसा पग जो कि संसद को प्रभुता को कम 
करने वाला हो, स्वीकार नहीं किया जा सकृता। संसद जनता की इच्छाओं का 
प्रतिनिधित्व करती है । संविधान और कानूनों को सामाजिक परिवतेनों भर समुदाय 
की परिवरतंनशील ग्रावश्यकताओं के प्रनुसार बदलना चाहिए । व्यक्ति के मूल 
भ्रधिकार उसी सीमा तक मूल है जब तक कि ने सामान्य हित के अनुकूल रहे । 

(2) सम्पत्ति के अधिकार पर नियन्त्रण अधिनायकवादी शासन का द्योतक 
नहीं है वरन्‌ इसका एवामात्र उद्दे श्य न्यायपूर्ण समाजवादी समाज की स्थापना है । 

(3) उपयुक्‍त निर्णय इस गलत धारणा पर झ्राधारित है कि मौलिक 
अधिकारों व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किसी प्रकार का विरीध पँदा हीना 
असभव है । लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि संविधान के इम्त दोनों भागों में विवाद 
पैदा होने के कारण ही पहला, चौथा और सातवा संशोधन लाया गया । 

(4) स्वयं संविधान में यह व्यवस्था है कि कुछ मूल प्रधिकारों को विशिष्ट 
परिस्थितियों में मिलम्बित किया जा सकता है । इस व्यवस्था के परिणामस्वस्प यह 
स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मूल भ्रधिकार अनुभवातीत हैं या ग्परिवर्तन- 
शील है । 

(5) साथ ही यह सुझाव देता कि थब कमी मूल प्रधिकारों में संशोधन 
फरना मावश्यक हू। सविधान-सभा को झाहूत किया जाए, व्यावहारिक नहीं है । यद्द 
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उल्लेखनीय है कि यदि कभी इस विधि को भ्रपनाया भी जाय तो हौ सकता है कि इस 
प्रकार से बनाएं गए कानुन को इस झ्ाधार पर अवध घोषित कर दिया जाए कि 
कोई निकाय (ससद) किसी ऐसे दूसरे निकाय ( संविधान-सभा ) की रचना नहीं कर 
सकता जिसकी शक्ितियाँ रचना करने वाले निकाय से श्रधिक हों । यदि संसद को कुछ 
बातों में संविधान का संशोधन करने की शक्तित प्राप्त नहीं है, तो वह किसी ऐसे दूसरे 
निकाय की कैसे रचना कर सकती है जिसे उन बातों के बारे मे संविधान में संशोधन 
करने की शक्ति दी जावे । यदि संविधान निर्माता ऐसा विचार रखते तो वे संविधान 
में ही इस प्रकार की व्यवस्था कर देते । इस प्रकार मूल अ्रधिकारों मे संशोधन करने 
की कोई विधि न रह जाती । 

(6) इसके झलावा साधारण कानून तथा संबंधानिक कादूस में श्रस्तर हैं। 
प्रायः सभी राज्यों के सविधानों में सविधान से सम्बन्धित कानून व संशोधन पास 
करने के लिए विशेष बहुमत या प्रक्रिया की व्यवस्था हीती है। ( सिवाय ब्रिटेब को 
छोड़ कर जहूं कि संविधान अधिकाशतः ग्रलिखित हैं । ) स्वर्य सर्वोच्च न्यायालय वो 
पूर्वगामी निरणंयों में इस अ्रतर को स्वीकार किया गया है । सं० रा० झ० के सविधान 
में मूल अधिकारों की व्यवस्था ही संविधान के प्रथम दस संशोधनों द्वारा हुई है । 
वहां की काँग्रेस उनमें आवश्यकतानुसार संशोधन भी कर सकती है, श्रत्य राज्यों में 
भी लगभग ऐसी ही व्यवस्था है । 

(7) भ्रन्त मे, किसी भी सावं-भौम राज्य में सविधान निर्माताश्रों की इच्छा से 
उनके उत्तराधिकारी सदा के लिए बधी नही रह सकते हैं। निस्सदेह संविधान को 
स्थाई तथा श्रपरिवर्ततशील हीना चाहिए। लेकिन इसका यह्‌ ग्रर्थ नही है कि भविष्य 
की जनता तथा शासकी को उसमें परिवर्तत करने का प्रधिकार ही ने हो। यह 
कानूनत: भप्रथवा व्यवहारत: गलत होगा । इससे रांविधान का स्वाभाविक विकास के 
जाएगा । फलत: सामाजिक प्रगति के लिए एक ही विकल्प रह जाता है, वह है 
वर्तमान व्यवस्था को हिंसा द्वारा उखाड फ़ैंकना । सार रूप मे सद 966 में सर्वोच्च 
न्यायालय के समक्ष दिए गए कन्हैयालाल मिश्रा के तर्क उल्लेसतीय हैं-- 

“अनुच्छेद 368 मे दी गई शक्ति का स्वरूप प्रश्नत्व जैसा है, प्रत. उमर पर 
कोई निहित सीमाएँ नही लगाई जा सकती । संशोधन कानून से भिन्न है। मेरा वाहना 
यह है कि संविधान का निर्वचत इस श्रकार से वही करना चाहिए हि उप्तका एकमात्र 
विकल्प भराति रह जाए। ऐसी स्थिति पैदा व की जाएं कि देश की प्रगति दक जाए 
श्रौर प्रगति में बाधा ही त्रांति की प्रेरक बन जाये । जी बात झ्राज मूल-भुत है बह 
कल धयवा देस वर्ष बाद मूल-भूत न रहे, ऐसा संभव है, तो कठिनाईयाँ उत्पन्न हो 
सकती हैं) यदि जनता की झावश्यकता सच्ची है, तो बयां स्यायाधीशों को रंविधान 
का निर्वंघत इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि बह प्रयोजन प्रूरा हो ? 

मिप्कर्ष रूप में संसद का पश्च श्रवल है भौर यह भ्रावश्यकर है कि मूलाधिकारों 
की व्यवस्था कुछ गिने चुने स्थाद्ायीशों पर ते छोड़ी जाएं । 
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प्रश्त 24--राज्यों के प्रशासन में राज्यपाल की क्‍या स्थिति है ? राज्य की 
विधान-सभा व॒मंत्रिपरिपद्‌ के साथ इसके कया सम्बन्ध हैं ? 
भ्रयवा 
राज्यपाल केंद्र एवं राज्य के बीच एक कड़ी है जो दोनों के बीच सतुलन 
बनाये रखता है । 
अथवा 

राज्यपाल की नियुक्ति एवं शक्तियों का चतंमान संदर्भ में उदाहरण सहित 
विवेचन को जिये । 

उत्तर--मूमिका--संविधान के अनुसार राज्यों की समस्त कार्यपालिका 
शक्ति तथा अधिकार राज्यपाल में निहित हैं। राज्य का समस्त कार्य उसके नाम से 
होता है । बह लोकप्रिय तथा उत्तरदायी मंत्रिपरिपद्‌ की सहायता से शासन करता 
है । वास्तव में राज्यपाल, राज्य की कार्य-पालिका का औपचारिक प्रधान होता है, 
जत्रकि मंत्रि-परिपद्‌ राज्य की कार्य-पालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है । 
राज्य में राज्यपाल की स्थिति लगभग उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार कि सघ 
में राष्ट्रपति की । राण्यपाल बहू कड़ी भी है जो केन्द्र और राज्य के शासन को 
जोड़ती है । 

राज्यपाल की निमुक्षित एवं कार्यकाल--राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्रीय मंत्रि- 
परिषद्‌ के परामर्श से राष्ट्रपति करता है । वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहकर 
कार्य करता है प्र्थात्‌ वह राष्ट्रपति के प्रस्ताद पर्यन्‍्त ही पद धारण करता है । 
सविधान के श्रनुसार उसकी नियुक्ति पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की श्रवधि 
के लिए की जाती है । लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपमे 
पद पर वना रह सकता है । राज्यपाल के द्वारा इस अवधि से पूर्व भी त्याग॒प्र दिया 
जा सकता है। सविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या दो से श्रधिक राज्यों 
का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है ॥ 

योग्यत्ाएं---राज्यपाल होने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताए होनी 
आवश्यक है-- 

. वहू भारत का नागरिक हो । 

2. उसकी आयु 35 वर्ष से भ्रधिक हो । 

3. जो सघीय सदस्य शोर किसी राज्य के विधान-मण्डल का सदस्य न हो । 
यदि कोई ऐसा व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो जाता है जो विधान-मण्डल 
या ससद का सदस्य है तो उसे अपनी नियुक्ति की तिथि से इसका त्याग करना 
होगा । 

4, वह लाभ के किसी भन्‍्य पद को ग्रहस्स नहीं करेगा । 

राज्यपाल का देतन, भत्ते एवं उन्मुक्तियाँ--जव तक संसद के द्वारा राज्य- 
पाल के वेतन के सम्बन्ध में कुछ निश्चित नही किया जाता उसे 5500) “# 
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तथा ऐसे भत्ते दिए जायेंगे जो भारत के भूतपुर्वे गवर्नरों को इस संविधान से ठीक 
पहले दिए जाते थे । उस्तकी पदावधि में उसकी उपलब्धियाँ तथा भत्तों हृदाए नहीं जा 
सकते । उसे विना किराए का सरकारी निवास, सवारी, सामान, मनोरंजन, सनावद 
तथा कर्मचारी ध्राप्त हैं । 
स्विधान के अनु० 36] के झनुसार राज्यपाल अपने यद के निर्वहन में जो 
काम करता है अ्रववर अपने भ्रधिकारों एवं कत्तोव्यों के निर्वहन में जो कार्य करता है, 
उसकी पदावधि के अन्तर उसके विरुद्ध किसी भी न्यायाजय में फौजदारी कामून के 
अनुमार कार्यवाही नहीं की जा सकती । 
राज्यपाल की शकितयाँ 
3, कार्य-पालिका-शक्तियाँ-राज्यपाल ही कार्य-पालिका का अध्यक्ष है। सम्पूर्स 
कार्यनपालिका शक्ति उसमें निहित है जिसका भोग वह स्वयं या अपने श्रधीन पदा- 
घिकारियों द्वारा कर सकता है । सबिधान हारा जो विपय राज्य-मूची के प्तर्गत 
रखे गए हैं उनके सम्बन्ध में उसको सम्पूर्ण श्रधिकार प्राप्त है। शासन के समस्त कार्य 
उसी वे नाम से होते हैं । कार्य-पालिका के भ्रध्यक्ष के रूप मे यह राज्य के मुख्यमंत्री 
को नियुक्ति करता है । राज्यपाल लोक-सेवा ग्रायोग तथा उच्च सदन के सदस्यों श्रादि 
की नियुक्ति करता है । वह मत्रियों के कार्यों का बटवारा बारता है तथा शासन को 
सुचार रूप से चलाने के लिए नियम बनाता है ॥ इसके सिवाय बहू राज्य के महाधि- 
वक्ता (80४०८४४ 5०7८०) की नियुवित करता है तथा राज्य को विधान-सभा में 
एक एग्लो दण्डियन को भी मनोनीत्त करता है तथा राज्य की विधान-परियद्‌ में !/ 
सदस्यों को मनोनीत करता है । 
यदि बह अनुभव करता है कि राज्य पर कोई वंधानिक सकट या राज्य मे 
आ्रंवरिक-शाति भंग होते की समावना है तो वह मारत के राष्ट्रपति वगे इमकी तुरन्त 
सूचना देता है । यदि उसके कहते पर राष्ट्रपति सकटकालोन उद्धोषणा करदे तो 
(क) बहू राष्ट्रपति के प्रादेशानुस्तार शासन का समस्त भार अ्रपदे हाथ में ले सकता 
है । (प) उम्तका राज्य के प्रध्यक्ष होने के नाते विधान-प्रण्डल को भंग करने, बविभधटित 
फरने तथा उसकी भ्रवधि बढ़ाने का भी भधिकार प्राप्त है / 
2. दिधायनी शक्तियाँ--राज्यपाल को विधान-मण्डल को बुलाने, बैठक स्थगित 
फरने तथा विपटित करने की शत प्राप्त है / उसे विधान-मण्डल् में मापण देने व 
संदेश भेजने की भी शत्रित प्राप्त है। वह विधान-मष्डल की भ्रवधि मे बूद्धि कर सकता 
है। उसे सयुत्त-प्रधिवेशन भाहुत करने की भी शक्ित प्राप्त है। विधान-भ्रण्डस के 
द्वारा पाप्त हुवा कोई विधेयक राज्यपाल को स्वीकृति के बिना कानून नहीं बना 
सकता । उसे विधेयक को रवीकृत करने, संशोधित फरने तथा राष्ट्रपति के विचारा्ध 
रोके रखने का धपिकार है! वित्त-विधेयक के सियाय प्रन्य विधेयक को यह विधान- 
मुष्डल में पुतविद्वार के लिए भेज सकता है, किस्तु यदि विधान-मण्डल पुनः उसको 
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पास कर देता है तो राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करगे पड़ते हैं। विधान-मण्डल 
को यह प्रधिकार है कि - बहू राज्यपाल के सशोथनों को स्वीकार करे या न करे । 
जब विधान-मण्डल का झधिवेशन ने हो रहा हो उसे अ्रष्यादेश जारी करने का 
भधिकार प्राप्त है । उत अ्रध्यादेशों का विधान-मण्डल के कानूम के समान ही प्रभाव 
होगा | प्रत्येवा प्रध्यादेश का राज्य के विधान-मण्डल के सामने श्रमले भ्रधिवेशन में 
रसा जाना झावश्यक है। यदि विधान-मण्डल उसे पास कर देता है तो वह कानून 
का रूप धारण कर लेगा । विधान-मण्डल उसे स्वीकार या भ्रस्वीकार कर सकता है । 
इस प्रध्यादेश का जीवन 6 सप्ताह से मधिक न होगा । विधान-मण्डल इस समय से 
पूर्व भी उसका झन्त कर सकता है । 

3. वित्तोय शक्तियाँ--राज्य-विधान-सभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के 
बिना कोई भी वित्त-विधेयक प्रस्तुत नही किया जा सकता । वह विंधान-मण्डल के 
समक्ष प्रतिवर्ष वजद प्रश्तुत कराता है तथा उसकी सिफारिश के बिना किसी भी 
अनुदान को माग नहीं की जा सकती । राज्यपाल विधान-मण्डल से पूरक, प्तिरिकत 
तथा अधिक अ्रनुदानों की भी मांग बार सकता है । राज्य सचित निधि राज्यपाल के 
ही स्धिकार में रहती है तथा विधान-मण्डल से स्वीकृति की उपेक्षा में बहू इस निधि 
से किसी भी प्रकार के व्यय की भ्रनुमति दे सकता है । 

4. न्यायिक शक्ितयां--सविधान के अनु ० 6] के झनुसार जित विपयो पर 
राज्य की बनयं-पालिका-शवित का विस्तार होता है उन विपयो सम्बन्धी किसी विधि 
के विरुद्ध अ्रपराघ करने वाले व्यक्तियों के दण्ड को राज्यपाल कम कर सकता है, 
स्थगित कर सकता है, बदल सकता है, तथा क्षमा भी कर सकता है + 

राज्यपाल को स्थिति--उपयुं बत विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान 
द्वारा राज्यपाल को बहुमुखी शक्ततियाँ प्रदान की गई है। इससे ऐसा तगता है कि 
उम्रकी स्थिति बड़ी भयावह है । किन्तु वास्तविकता यह है कि वहू इन समस्त 
अधिकारों का प्रयोग स्वयं नही करता । इन समस्त शक्तियों का प्रयोग मशि-परिपद्‌ 
करती है जो विघान-मण्डल के प्रति श्रपने समस्त कार्यों के लिए उत्तरदाथी है। 
उसका पद-शक्ति का पद न होकर सम्मान का पद है। संघ के राष्ट्रपति के समान 
राज्य का राज्यपाल भी वैधानिक शासक है । 

इतना होते हुए भी उसको पूर्ण रूपेणा शक्ति-हीन नही कहा जा सकता । वह्‌ 
शासन न फरते हुए भी राज्य के विपयो मे पर्याप्त प्रभाव रखता है। अपने निर्देलीय 
व्यक्तित्व के ग्राधार पर राज्यपाल राज्यशासन की दुलमुल व परिवर्तेतशील राजनीति 
में स्थायित्व और स्थिरता लाने की स्थिति में होता है। यदि राज्यपाल प्रभावशाली 
व्यक्तित्व वाला हो और कार्यशील व्यक्ति हो तो वह विरोधी पक्ष और मंत्रि-मण्डल 
के बीच अनेक मतभेदों को दुर कराने में सहायक सिद्ध हो सकता है। एम० बी० 

पायली के अनुसार “राज्यपाल मंत्रिन्मण्डल का सूक वाला परामंशंदाता है, जो राज्य 
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की भ्रशात राजनीति में शान्त वातावरण पँदा कर सकता है।” श्री चौ० जौ० छेर 
ने सविधान-सभा में फहा था, “एव ब्रच्छा राज्यपात बहुत लाभ पहुँचा सकता है थोर 
एक बुरा राज्यपाल दुप्टता भी कर सकता है, यद्यपि संविधान में उसको बहुत कम 
शक्ति दी गई है।” 
कं राज्यपाल च्तमान सन्दर्भ सें--सविधान के भनुसार राज्यपाल की स्थिति 
द्वरवरूपात्मक हैं । एफ तरफ वह राज्य में राष्ट्रपति का एजेन्ट है तथा दूसरी तरफ 
ह राज्य का सवेधानिक अध्यक्ष । चूंकि उसकी स्थिति ट्वि-स्वछ्पात्मक है. इसलिए 
उसका कार्य भी दोहरा है। संविधान के शिद्धान्तो के अनुसार उत्ते सभी मामलों में 
मंश्रि-परिषद्‌ की सलाह माननी होतो है। फिर भी यदि संविधान का सूक्ष्म प्रध्ययन 
किया जाय तो मालूम होता है कि उसे कुछ स्वविवेषी णक्तियाँ भी प्राप्त हैं। 
राज्यपाल की स्वविवेकी शवितयों का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जा 
सकता है--- 
]. मुख्य-मंत्री का चुनाव । 
2. मन्रि-परिपद्‌ की बर्खास्तगी । 
3. पिधान-सभा को भंग करना । 
4, राज्य में संपैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देना । 
चतुर्थ ग्राम चुनाव से पूर्व कुछ राज्यो को भ्रपवाद स्वरूप छोड़कर, श्रपने कार्य 
के सम्बन्ध में राज्यपाल को किसी श्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता 
था और न ही उसे किसी प्रकार की ग्रालोचना का लक्ष्य बनाया जाता था । इसका 
मुख्य कारण यह था कि केर्द्र श्रौर राज्यों में एक ही पार्टी का प्रभुत्व था । 
किस्तु भारतीय राजनीतिक हृश्य चतुर्थ प्राम छुनाव मे बदल गया । घुनाव 
के परिणाम स्वरूप काँग्रेस पार्टी का प्रभुत्व राज्यों एवं केर्द्र दोनों ही स्थानों पर 
समाप्त हो गया । आझ्राठ राज्यों मे काग्रेस-पार्टी का प्रभुत्व समाप्त हो गया | इस 
परिवर्तत से राज्यपाल की भूमिका को बहुत प्रभावित किया । इसके साथ ही इसके 
कई परिणाम निकले-- 
प्रयम--राज्यो मे एकदलीय सरकार की स्थापया भसंभव हो गई भौर 
संयुक्त दलों की सरकारों का निर्माण हुश्ना किन्तु ये सरकारें स्थाई शासन प्रदान करने 
मे प्रसफल रही । 
द्ितीय--दल बदल की राजनीति ने उग्र-हप धारण कर लिया जिससे 
भारतीय राजनीति अत्यन्त दुषित हो गई । दल-बदल के कारण संयुक्त सरकारें स्थाई 
रूप से न टिक सकी । 
सृतोष--राज्यों में तो विरोधी-दलो की सरकारें वनों किस्घु केन्द्र मे काँग्रेस 
को सरकार ही रही । इसने राज्य के प्रति केन्द्र के हृष्टिकोण मे, राज्यपाल की 
भूमिका को लेकर सन्देह उतपन्‍न किया । * 
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उप्यु क्त घटनाओं के कारण राज्यपाल झालोचना एव विद्याद का दिधय घन 
गया । दाजनीतिक का घटनाचक स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ग्याने वाले 
: संयुक्त सरकारों का ही निर्माण होगा। मद्दि राज्यपाज रे 
निष्यक्षता एवं निर्मीक्ता से कार्य न क्रिया तो राज्य तथा समूचे देश दे! लिए 
एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्त हो जायेगी । वास्तव में गवर्नर को स्थिति निर्शापक या 
एक पंच की सी है । उसे यह देखना होता है कि सेल न केवन निपमो के मनुसार 
सेला जा रहा हो बल्कि वह सही भावना के झनुसार भी सेना जाना चाहिए उसे एस 
प्रकार से कार्य करमा चाहिए कि वह दलीय भक्ति से बचा रहे उसे राजनीति फ्े 
वातावरण से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, तथा उसका सरित्र भी सन्देह-भवक मही 
होना चाहिए । इसके ग्रतिरिक्त राज्यगल के पद पर ऐसे व्यक्तियों को भिमुफ फ़िया 
जाना चाहिए जो शिक्षा, संस्कृति एवं विज्ञान तथा सामाजिक सेया में उच्च रघागे 
प्राप्प किये हुए हो तो जिसकी निष्ठा-दल के प्रति इतनी गहरी मे हो हि. बह दशगत 
राजनीति से प्रभावित होकर कार्य करे । 


राष्ट्रपति को राष्ट्रपति-नासन के लिए पश्षपरातपूर्ण रिप 





सार रूप में हम कह सकते है कि सा्षिधाय के भनुशार रा्पपाश फ्े पाष्त 
वास्तविक एवं प्रभावशाली शासन करने को शर्ति महीं होती । उसमें जिहण शक्तिफो 
का प्रयोग मंत्रिन्परिपद्‌ करती है । लेकिय इसका गताद बह गदी है कि गए राण्यो 
के राजनीतिक जीवन में 'सुनहरे जीरो' के राट्श है । प्रिरेत के रापा की रह मह भी 
राज्य-प्रशासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव ररागे फी स्थिति में होगा है। पद भभाव भटुत 
कुछ उसे राज्य के अध्यक्ष होने के नाते प्राप्त होता दे तथा कुऔ प्रभों गे उसके 
व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। यदि राज्यपात-उच्च, सरित्रवाए एन गति 
व्यक्तित्व वाला होगा, जो कि उसाझी स्वार्घ रदिंत सेत्रा से. गिश्िपत होता 
राजनीतिक एवं संवैधानिक दोनो ही हृष्डियों से राश्यों को राजनीति इता, 
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ठक्क प्रथया 65 वर्ष को धायु तक जो भो इन से पहले हो झपने पद पर बना रहता 
है । राज्य आयोग या समुतत-राज्य प्रायोग का सदस्य परदग्रहण की तारीफ़ में 6 
वर्ष की भ्रदधघि तक या 60 यर्ष की प्रायु प्राप्त होने तक, जो भी इनसे पहले हों, 
प्रपने पद पर बना रहता हैं। लोकसेवा प्रायोग के किसी सदस्य द्वारा अपनी पदा- 
वधि से पूर्व भी त्याग-पत्र दिया जा सकता है | एक बार अवधि सम्राप्त होने पर 
पुत्र; उप्त पद पर निशुक्य किया जा सकता हे । राष्ट्रवति भ्यत्रा राज्यपाल भी उनके 
दुर्ब्पबह्र फे कारण पदच्युत कर राजा है । किन्तु सर्वोच्च स्यायालय द्वारा उसके 
भारोपों की जाँच करेगा तया उनकी सत्यता बतलासे पर ही उसे हटाया जा सकता 
है। मिस्‍्म बातो के श्राघार पर राष्ट्रपति को झायोग के सदस्य अ्रथवा सभाषत्ति को 
पदच्युत करने का प्रधिकार प्राप्त है-- 
4. यदि यह दिचालिया हो । 
2. यदि वह अपने पद के श्रतिरितत कोई वेतन भोगी कार्य फरता हो । 
संघीय भ्रायोग के प्रध्यक्ष एव वेतव त्तवा उनकी सेआ-शर्ते राष्ट्रपति द्वारा 
विनिमभित की जाती है । नियुत्तित के बाद उनकी सेया-शर्तों मे उनके हिंत के प्रिरदध 
किसी भी अकार का परिवर्ततव नहीं हिया जा सकता है । इस समय सधीय श्रायीण 
के प्रध्यक्ष का वेतन 4000 व भ्रन्य संदग्यो का वेतन 3000 २० प्रतिमाग है। इसके 
वेतन भत्तों पर विधास-मण्डल मे मत सही लिया जावा । इस प्रकार वे. विधान-मण्डल 
के हस्तक्षेप से मुगत है । 
लोकतेया गझ्रायोग के कार्प--सविधान के भ्रनु० 320 के झनुक्षार लोक सेवा 
भायोग के निम्नलिखित कर्त व्य है-- 
, मंध तथा राज्यो की सेवाश्रों में नियुवितियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाग्रो 
का प्रायोजन कर व्यक्तियों को चयन करना । 
2, दो या अधिक राज्यो के घाग्रह पर लोक सेवा आयोग द्वारा सयुतत 
निषोजन भ्रथवा भर्ती के लिए राज्यों की सहायता करना । 
3. सधीय या राज्य लोक सेवा आयोग निम्वन्षिल्षित विपयो में सप तथा 
राज्य-सरकारों को परामर्श देता है-- 
(क) अर्सनिक सेवाओं में तथा असेनिक पदो के लिए भर्ती की रोतियो हे 
सम्बद विचारों पर ॥ 
न 29% अ्तैनिक सेवान्रों तथापदों पर नियुक्त, पदोन्नति अथपा स्थावान्तरण 
- बारे में झनुमरण किए जाने वाले प़निद्धान्तो पर ) 
ति ज्यों के सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव डालने वाली सभो 
है हैं के विषय यर । 
यु है राज्य के कर्मचारी के विरुद्ध की गई काबुनी कार्य- 
में । 
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छिछने स्तर की न होगी। इसमे राज्यों को संसरीय-्पवस्था का भविध्य उम्ज्यस 
होगा । ह 
प्रश्न 25 - लोक-सेया प्रायोग के संगठन उसके कार्यों ये शक्तियों पर प्रकाश 
डालिये । 
चथया 
पं तलोकसेवा झ्रायोग के गठन य कार्यों की संक्षिप्त रुपरेणा देते हुए एम. ए्‌ 
मुतालिय फे लोकत्ेया प्रायोग को प्धिवर प्रभावशालों बताने के लिए दिये गये 
सुझावों फा उल्लेस कीजिये । 
झयवा 
कैम्द्रीय लोकशेत्रा ब्रायोग पर एम. ए. मुतालिय के सतों फी विवेचना 
कीजिये | 
उत्तर --भ्रावश्यकत्ता-देश का सारा प्रशाय्ननिक भार सरकारी कर्मचारियों 
पर होता है जबकि मश्रिपरिपद्‌ एवं अन्य निवोचित सदस्य तो उन पर नियर्ण रखे 
सकते हैं । अतः यह प्रावश्यकृता है कि इस कर्मचारियों में योग्यता, निपुणता प्रोर 
इमानदारी हो । देश का कितता ही अच्छा सविधाये हो, मत्री कितने ही भ्रादशेवादी 
ये देश-भक्त हों, परन्तु जब तक्र दैनिक प्रशासनिक कार्यों को फरने वाले सार्व जतिक 
गैवी कर्मचारी मोग्यता, ईमासदारी एक. निष्वक्षता ये बाय से करें तव तक शासन 
उत्तम मही हो सकता । विधानमण्डल या सन्त्रिपरिपर्‌ प्रशासन का कार्य स्वयं और 
प्रत्यक्ष रूप से नद्ठी करते है बरद्‌ प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक बाय स्थाई कर्मचारियों 
द्वारा किया जाता है । 
इन सारी बातों के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत के स्विधान पक्षपात 
रहित और योग्य व्यक्तियों का राजकीय सेवा के लिये छुनाव करते की व्यवस्था की 
है । यह सारी व्यवस्था जिस रागठन के द्वारा की जाती है उसे सधीय-लोक सेवा 
आयोग कहते है । सभी प्रगतिशील देशो में सरकारी-कर्मचारियों की नियुक्ति वहाँ के 
लोकपेदा झायोग द्वारा को जाती है । इससे पशासन में शुद्धता, निष्पक्षत्रा एवं कार्य- 
कुशलता रहनी है । 
लोकसेवा आयोग का निर्माशा--झ्रायोग का एक श्रष्यक्ष तथा सात सदस्य 
होते है । हाथ लोकशेबा आयोग या समुक्तत तथा राज्यों के सदस्पो की रांख्या एवं 
उनकी सेवा की शर्तों का निणंय राष्ट्रपति करेंगे तथा राज्यो के लोक सेवा श्रायोग से 
सम्बन्धित इन विपयो का निर्णय राज्य के राज्यपाल करेंगे । 
सदुस्पो को नियुस्ति एवं पदावधि--आ्रायोग के प्रच्यक्ष तथा सदस्यों को 
नियुकित राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । इन ब्यक्ियों के लिए यह भरावश्यक है कि 
इनमे से गआ्राधे व्यवित तो कम से कम दस वर्ष तक राज्य-सेवा में रह चुके हों । संघीय 
लोक सेवा झ्रायोग का सदृत्य अपना पद ग्रह करने को ताटीख से 6 वर्य को अवधि 
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तक झथवा 65 वर्ष को आ्रायु तक जो भी इन से पहले हो अपने पद पर बना रहता 
है | राज्य आयोग या संयुकत-राज्य  श्रायोग्र का रादस्य पदग्रहण की तारीख से 6 
वर्ष की श्रवधि तक या 60 बे की आयु प्राप्त होने तक, जो भी इनसे पहले हो, 
अपने पद पर बना रहता है। लोकसेवा आयोग के किसी सदस्य द्वारा अपनी पदा- 
वधि से पूर्व भी त्याग-पत्र दिया जा सकता है । एक बार अवधि समाप्त होने पर 
पुन: उस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल भी उनके 
दुव्यंवहार के कारण पदच्युत कर सकता है । किन्तु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसके 
आरोपों की जाँच करेगा तथा उनको सत्यता बतलाने पर ही उसे हटाया जा सकता 
है। निम्न बातो के श्राधार पर राष्ट्रपति को श्रायोग के सदस्य अथवा सभापति को 
पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त है-- 
]. यदि वह दिवालिया हो । 
2, यदि बह अपने पद के भ्रतिरिक्त कोई वेतन भोगी कार्य करता हो । 
सघीय आयोग के भ्रध्यक्ष एव वेतत तथा उनकी सेब्रा-शर्ते राष्ट्रपति द्वारा 
विनियमित की जाती है । नियुक्रित के बाद उनकी सेवा-शर्तों मे उसक॑ हिल के विरुद्ध 
किसी भी प्रकार का परिवर्तत मही किया जा सकता है। इस समय संघीय आ्रायोग 
के श्रध्यक्ष का वेतन 4000 व ग्रन्य सदरयो का वेतन 3000 २० प्रतिमास है । इनके 
वेतन भत्तो पर विधान-मण्डल में मत नही लिया जाता । इस प्रकार वे विधान-मण्डल 
के हस्तक्षेप से मुक्त है । 
लोकस्ेवा श्रायोग के कार्य--संविधान के अ्रनु० 320 के अनुसार लोक सेवा 
प्रायोग के निम्नलिल्लित कत्त व्य है-- 
!, सघ तथा राज्यों की सेवा्रो मे नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाप्रो 
का प्रायोजन कर व्यवितयों को चयन करना । 
हि 2. दो या अ्रधिक राज्यों के प्राग्रह पर लोक सेवा श्रायोग द्वारा गयुत्त 
नेयोजन श्रयवा भर्ती के लिए राज्यो की सहायता करना । 
3. संघीय या राज्य लोक्‌ सेवा आ्रायोग निम्नलिखित विपयों मे सघ तथा 
राज्य-सरकारों को परामर्श देता है-- 
(क) भ्रसेनिक सेवाशोों में तथा असनिक पदों के लिए भर्ती क्री रीतियोस 
सम्बद्ध बिचारो पर । 
(ख) भसेनिक सेवाझ्नो तथा पदों पर नियुक्त, पदोन्नति अथवा स्थातास्तरश 
को उपयुक्‍ता के बारे मे अनुसरण किए जाने वाले सिद्धान्तों पर । 
(ग) संघ या राज्यो के सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव डालने वाली सभी 
भैनुशासनात्मक कार्यवाहियों के विषय पर । 
“४ (घ) किस्ली संधीय अथवा राज्य के कर्मचारी के विरुद्ध की गई काजूनी कार्य- 
वाही में खच के दावों के सम्बन्ध में । 
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(ड) किसी सधोय अथवा राज्य के कर्मचारी द्वारा असैनिक हैसियत से सेवा 
करते समय किसी व्यवित को क्षति के बारे से निवृत्त वेतन ( ए९7०॥ ) दिये जाने 
के लिए किसी दावे पर तथा दी जाने बाली रकम के विपय पर । 

(च) राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा मिदिष्ट अन्य किसी भी विपय पर । 

इस प्रकार लोक सेवा श्रायोग सघीय तथा राज्यों की सेवाओं की भर्ती, पदों 
में उन्नति, बदली, पेल्शन, अनुशासन आदि के सम्बन्ध में संघ तथा राज्य-सरकारों को 
परामर्श देते है। यह एक परामशंदात्री निकाय है | यह केवल परामर्श देता है कि 
किस पद या स्थान के लिए कौन प्रत्याशी उपयुक्त है। इसके परामर्श को मानना 
राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए झावश्यक नही हैं । किन्तु साथ ही संविधान ने 
राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को यह भ्रधिकार दिया है कि वे कुछ विषयों. पर ऐसे 
विनिमय बना सकंगे और निर्धारित कर सकेंगे कि कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में 
लोक सेवा आयोगों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा । उदाहरणार्थ इस सम्बन्ध 
में लोक सेवा भायोग से परामर्श माँगना झ्रावश्यफ नहीं कि पिछड़े वर्गों, अनुसूचित 
जातियो भौर अनुसूचित भरदिम जातियो के लिए कितने पद या स्थान सुरक्षित रखे 
जायें । राष्ट्रपति एवं राज्यपाल कुछ विपयों पर परामशें लेना श्रावश्यक कर 
सकते हैं | 

अनु० 32] के अनुसार ससद या सम्बन्धित राज्य का विधान-मण्डल विधि 
ह।रा लोक सेवा आयोग के कार्य-क्षेत्र का विस्तार कर सकता है । 

बाविक रिपोर्ट--लोक सेवा ग्रायोग प्रतिवर्ष श्रपनी बापिक रिपोर्ट शब्ट्रपति 
यो सवर्वर को झपने कार्यों के बारे मे देता है | इसमें यह स्पष्ठ करना पड़ता है कि 
सरकार ने रिपोर्ट के अनुसार क्या कार्यवाही की और किन बातो में सरकार की 
सिफारिश नही मानी । राष्ट्रपति उक्त रिपोर्ट की प्रतिलिपि केन्द्रीय विधान-मण्डल के 
दोनो सदनीं तथा राज्यपाल विधान-मण्डल के एक या दोनों सदनों के पमक्ष रखवांधा 
है और रिपोर्ट के साथ भ्रपनी ओर से एक ज्ञापन भी जोड़ता है जिसमे उन मामलों 

का पूर्ण विवरण रहता है जिन पर राष्ट्रपति ने संवीय लोकसेवा प्रयोग की सिफा- 
रिशो को स्वीकार नहीं किया । 
लोक दावा ग्रायोग के सदस्यों की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये सविधान में 
(नम्नलिखित ध्रावधान रखे गये हैं-- 

]. झायोग के सदस्पो की कार्यविधि निश्चित है। कोई भी सदस्त्य द्वारा 
झपने पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता | 

2. झायोग के किसी सदस्य को संविधान द्वारा निदिष्ट प्रक्रिया के अनुसार 
ही हटाया या निलम्बित किया जा सकता है ! 

3. झ्रायोग के सदस्यों के लिये पर्याप्त वेतन शोर भत्तो को व्यवस्था की 


गई है । 
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4. नियुक्ति के उपरान्त सदस्यों की सेवा शर्तों में किसी प्रकार का अलाभ- 
कारी परिवतेत नहीं किया जा सकता । 

5. आयोग पर हुम्ना व्यय संघ अ्रथवा राज्य की संचित निधि पर भारित है । 

6. आयोग के अध्यक्ष मा सदस्य कार्यकाल की समाप्ति के बाद किसी 
सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं किये जा सकते, केवल श्रायोगो में ही पदोन्‍्वति के 
रूप में उनको पुन” नियुवित हो सकती है । 

6 उनकी कार्यविधि को 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक निर्धारित 
कर दिया गया है जिसमे वे निष्पक्षता तथा स्वतन्त्रता के साथ कार्य कर सके । 

भारत में लोक सेवा आयोगों को सवधानिक स्थिति प्रदान की गई है, जबकि 
इ गलैड एवं झ्रमेरिका मे ससदीय विधियों की देन है।इस दृष्टि से भारत में लोक 
सेवा आयोगों की स्थिति प्रधिक हृढ है । 

प्रश्न 26--भारत में पचायत राज के सिद्धान्त शोर व्यवहार के सन्दर्भ में 
स्थानोय स्वशासन पर प्रकाश डालिये। 

भ्रथवा 


भारत में स्थानीय स्वशासन की सस्थाप्रो के संगठन का राक्षिप्त उल्लेख 
की जिये । 


भ्रथवा 

लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए भारत में कहां तक का सत्ता का विकेस्द्री- 
करण किया गया है ? 

उत्तर --विकेस्द्रीक रण का प्रर्थ, श्रावश्यकता-- देश मे लोकतन्त्र को सफल 
बनाने तथा संविधान में उल्लखित गआ्रादर्शो की पूर्ति के लिये यह ग्रावश्यक था कि 
सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो क्योकि ऊपरी स्तर तक लोकतंत्र उस समय तक सफल 
नहीं हो सकता जब तक उसे भीचे से सुदृढ़ आघार न मिते। प्रतः संविधान के 
प्रनुच्छेद 40 के पअन्तर्गेत ऐसी व्यवस्था की गई कि “ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त-शासन 
को सुविधा देने के लिए सरकार ऐसी शवितयों भर अधिकारों से युक्त ग्राम-पच्चायत 
बनायेगी, जो उनको स्वायत्त-शांसन की इकाइयो के रूप में कार्य करने के योग्य 
बनाने के लिए प्रावश्यक हो ।/ 

मोंटेग्पू हेरिस के अनुसार स्थानीय शासन का प्रभिप्राय उन स्थानीय सम्थाप्रो 
द्वारा शासन से होता है जो जनता द्वारा निर्वाचित की गई हो ओर जिन्हे राष्ट्रीय 
श्रधवा राज्य-प्तरकार के नियंत्रण में रहते हुए भी कुछ मामलों में अधिकार झोर 
उत्तरदायित्व प्राप्त है तथा उन अधिकारों का उपयोग वे किसी उच्चत्तर अधिकारी 
के नियत्रण के बिता ही अपने विवेक से कर सके । 

सारत में स्थानीय शासन का ढांचा 

भारत में स्थानीय शासन का वर्तेमान छौचा ब्रिटिश-शासन की देन है । 

भरत सरकार ने यहाँ भी स्थातोय शासन को वही रूप दिया जो प्रिठेन में प्राप्स है । 
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भारत में स्थानीय शासन के दो पुंयकू क्षेत्र और दो पृथक्‌ प्रणालियाँ हैं--एक शहरी 
क्षेत्र के लिए भर दुसरी ग्रामीण ज्षेत्रों के लिए । 

भारत में शहरी क्षेत्रों में चार मुख्य प्रकार की संस्थायें पाई जाती है--- 

. निगम । 

2. नयरपालिकाएं । 

3 इस्प्रवमेन्‍्ट ट्रस्ट एवं पोर्ट-द्रस्ट । 

4 बाछनीय बोर्ड । 


4. निगम--शहरी क्षेत्रों में स्थानीय-प्रशासन की सर्वोच्च इकाई नगर निगम 
होती है । जिसकी स्थापना बड़े-बढ़े शहरो और राजधानी-सक्षेत्रों में की जाती है । भारत 
में विभिन्‍त शहरों में कुल मिलाकर एक दर्जन से भी अ्रधिक नगर निगम है। पटना, 
अहमदाबाद, नागवुर, पूता, हैदराबाद, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एवं दिल्‍ली ग्रादि । 
बडे नगरो मे स्थानीय प्रशासन का सचालन नग्रर-निगमों द्वारा किया जाता है। 
नगर-निमम के कार्यों एवं शक्तियों का क्षेत्र नगर-पालिकाओं की तुलना में बड़ा 
व्यापक होता है । इस्हें कर-संग्रह की भ्रधिक शक्तियाँ तो प्राप्त होती ही है, साथ 
ही बजट बनाने और विभिन्‍न कार्य सम्पत्त करते में भी नमरपालिकाश्रों की अपेक्षा 
अ्रधिक स्वतन्त्रता मिली होती है। 

नगर नियम में एक परिषद्‌, कुंछ स्थाई सामीतियां होती है जिर्ममें कुछ को 
ग्र तिम निर्णय तेने की वैधानिक शक्ति भी प्राप्त होती है! राज्य-सरकार द्वारा एक 
मुख्य कार्य-पालिका अधिकारी की नियुक्ति बी जाती है जिसे मेयर झथवा ग्रेन्‍्य कोई 
साम दिया जाता है । विपय के महत्व के ग्राधार पर शक्तियों को विभिन्न सत्ताग्रो के 
मध्य विभाजित किया जाता है । 

निम्रम का कार्यकाल चार साल है ग्रौर उसके सदस्य मेयर को स्वयं चुनते 
है । पुलिस कमिएनर, पोर्टे-ट्रस्ट का चेयरमेन और एक्जेक्यूटिव इंजीनियर अपने पदों 
के वरुण निगम के सदस्य होते हैं । बहुसंस्यंक नगरों मे कुछ ऐसे भी सदस्य होते है 
कि न द्वारा निर्वाचित सदस्य चुनते हैं भौर जिन्हें एंल्डरमैन (60 व7॥था) 
कहते हैं । 
2. नमर-पालिकाएं---राज्य-सरकार किसी भी ऐस्ते कसवे में नयर-पीलिका का 
संग्रठन करा देती है जो इन शर्तों को पुरा करता हो--बस्वे की जन-मस्या कम से 
कम 5 हजार हो, तीन चौयाई प्रौद-पुरुष जन-सख्या कृपि के ग्रतिरिक्त अन्य व्यवसाय 
पर निर्भर रहती हो एवं कस्बे के प्रति-वर्ग मोल क्षेत्र पर एक हजार व्यक्ति रहते हों। 

प्रत्येक नगर-पालिका में एक परिषद्‌ होती है जिम्तकी रादस्य-संस्या का 
निर्णय वहां की जन-संस्या के आधार पर राज्य-सरकार द्वारा किया जाता है | नगर- 
वरियद्‌ में प्रायः 0 थे 50 तक सदस्य होते हैं। परिषद्‌ के 8 सदस्य वयस्क मता* 
घिकार के प्राधार पर जनता द्वारा निर्वाचित क्रिए जाते हैं । शेप सदस्यो को राज्य 
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सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है ताकि वे पग्रल्प-संख्यकों और विशेष हितों का 
प्रतिनिधित्व कर सके । 

नगर-परिपद्‌ के सदस्यों का कार्य-काल 5 वर्ष है। किसी-किसी राज्य में 
इसका कार्य-काल केवल 3 वर्ष ही रसा गया है । गगरपालिका-परिपद्‌ अभने क्षेत्र सें 
प्रायः सर्वोच्च होती है। नगरपालिका का एक सभापति (एशाग॥0) और एक 
उपन्मभाषति (श०९ टाओंशाणा) होता है । 

नगरपालिका के प्रमुख-कार्य ये हैं--सडक, पुल, चोराहे, बगीचे, तालांब, 
धाद, कुएं, नहर व नालियों श्रादि की रचना, सुरक्षा श्र सुधार-जल का वितरण 
तथा सडको पर पानी और प्रकाश की व्यवस्था अस्पताल, चिकित्सातय, धर्मशाला, 
श्रादि का निर्माएं, टीका लगाने वालों की नियुक्ति, स्वास्थ्य-्यधिकारियों, सफाई 
निरीक्षको भ्रादि की नियुक्ति करना । 

नगरपालिका के राजस्थ के सोतो को कई भागी में विभाजित किया जा 
सकता है--ज॑से प्रप्रत्यक्षा कर, प्रत्यक्ष कर, सेवा के लिए जाने वाला कर, परकारी 
भनुदान, जु्माने, चुगी, टर्मीनल टैक्स, जमीन व सपत्ति कर, व्यापार पर कर, बाजार 
कर झ्रादि हैं । सेवा सवंधी करों में पानी, प्रकाश प्रादि सेवाग्रों से होने बाली श्रामदनी 
को लिया जा सकता है । 

3. इस्प्र वेट एवं पोर्ड-ट्रस्ट--इम्प्रू बमेट ट्रस्टो की स्थापना सुख्यत' नगरों 
में रहने वाली जनता की सफाई, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं में सुधार करने के 
लिए की जाती है । ये ट्रस्ट एमारतो को प्रव्यवस्थित रूप से बनमे से रोककर नगर 
का व्यवस्थित रूप से विकास करते हैं। नगर में युले स्थानों, पार्कों, चौडी सडकों, 
बाजारों, साथंजनिवा शौचालयो आदि की व्यवस्था करना इन ट्रस्टो का घाम है । 

बड़े-बड़े बन्दरगाहो के लिए बन्दरगाह्‌ ट्रस्ट (00॥ धरप्आ) है । उदाहरणार्थ 
कलकत्ता, वम्बई, मद्रास और विशाखा-पट्टनम्‌ में स्थानीय संस्थाओ्रों के रूप में 
बन्दरगाह ट्रस्ट हैं । इन टुस्‍्टों के सदस्य वाणिज्य और व्यापार की सस्याओं द्वारा 
चुने जाते हैं । सरकार भी सदस्यों को मनोनीत करती है। इन द्रस्ठों का बन्दरगाहो 
पर भ्रधिकार होता है । ये वन्दरगराह की डाक, यार्डो एव मोदामों का नियन्रण करते 
हैं। बन्दरगाह की रक्षा, माल का प्रबन्ध, समान उतारना व चढाना, यात्रियों को 
सुविधाएं प्रदार्त करना आदि इनके मुख्य काम है । 

4. बांछुनीय बोर्ड--सेनिक स्थानों के प्रबन्ध के लिए छावती बोर्ड हैं । पर 
सरकार के सैनिक-विभाग का नियंत्रण इन पर रहता है । इत बोडडों का फाम छावनी 
क्षेत्र की देष-भाल करना है । इनके सदस्य आमतौर पर छुने हुए होते है पर बोर्ड का 
अध्यक्ष सरकार द्वारा मबोनीत अधिकारी होता है । छावनी बो्डों का निरीक्षण प्ौर 
वियश्रण सैनिक तियमो के अनुसार किया जाता है । 

भारत मे देहाती क्षेत्रों के लिए पचायती राज की व्यवस्था लागू की थर्र 
जिप्तकी तीन मुख्य इकाईयाँ हैं-- 
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, ग्राम-पंचायत । 
2. पचायत-समिति । पु 
3. जिला-परिषद्‌ । 

 प्रास-पंचायत्-प्राम-पंचायत एक गाँव या कुछ गाँवों के समूह को 
मिलाकर बनाई जाती है । पंचायत-क्षेत्र की थराबादी निश्चित कर दी जाती है और 
फिर उस श्राधार पर एक भ्रथवा एक से अधिक भाँवों को मिलाकर एक पंचायत 
बनाई जाती है जिसे ग्राम-पचायत कहते है । प्रत्येक पचायत-क्षेत्र को वाड़ों में बाँट 
दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड से वयस्क मताधिकार के श्राघार पर एक प्रतिनिधि 
नागरिको द्वारा चुना जाता है जिसे पच कहते है । ग्राम-पचायत का प्रध्यक्ष सरपंच 
होता है जिसे पचायत-दक्षेत्र के सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से चुनते है । 

पंचायत का कार्यकाल 3 से 5 वर्ष तक होता है श्र यह अपने क्षेत्र के लिए 
विकास की योजनाएँ बनाती तथा आने वाले वर्ष के लिए वजट मथुर करती है। 
ग्राम-पच्ायत के मस्य-कार्य निम्नलिखित हैं--स्वास्थ्य व सफाई, सडक बनवाना, 
शिक्षा का प्रसार करता, भूमि-सुधार, सहकारी प्रांदोलन झौर परिवार-नियोजन को 
बढावा देना, कृषिवन सरक्षण तथा नस्ल सुधार संबंधी कार्य करना ग्राम-पंचायत 
की झ्राय के साधन निम्नाकित होते है--मकान कर, वाहन कर, छु गी कर, यात्री कर, 
राज्य-तरकार व गब्रन्‍्य स्रोत से प्राप्त सहायता । 

2 पचायत-समिति--प्राम-पंचायतो के कार्यों का निरीक्षण करने तथा उनके 
संगठन को प्रभावशाली बनाने के लिए तहसील स्तर पर समितिया बनाई जाती हैं, 
जिन्हे पचायत-समिति कहते है । समिति के संदस्यों का निर्वाचन परोक्ष रूप से ग्राम- 
पचायतों द्वारा होता है । पंचायत-समिति के अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता है | पंचायत 
समिति में तिम्तलिखित सदस्य होते हैं--(4) खण्ड की समस्त-पचायतों के सरपंच ॥ 
(2) कृषि-पड़ित, (3) दो महिलाएं, (4) अनुयूचित प्रथवा श्रादिम-जाति से एक 
प्रतिनिधि, (5) सहकारी-समिति की प्रबन्धकारी-समिति का एक सदस्य (6) दो ऐसे 
ध्यक्ति जिन्हे प्रशासन, जन-स्वास्थ्य अथवा ग्राम-विकास का अनुभव हो। इसके 
अतिरिक्त सहयोगी के रूप में राज्य विधानसभा का सदस्य होता है । 

पेचायत-समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होता है | पंचायत-समिति के निम्त- 
लिखित कार्य होते हैं--सामुदायिक-विकास, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य-रक्षा, शिक्षा- 
संचार-ब्यवस्या, सहकारिता, कुद्वीर-उद्योग, पिछडे वर्ग के लिए कार्य, श्रांकड़ों का 
संग्रह, स्थाय, वन, ग्राम, मवन-निर्माण व प्रचार झ्ादि । 

पंचायत-समिति की आय के साधन निम्तलिखित हैं--राज्य-्तरकार द्वारा 
प्राप्त हुआ अनुदान, ऋण, भूराजस्व का कुछ अंश, पचायत-समिति के करो व फीस 
से प्राप्त ग्राय । 

3. जिला-परियदु--प्रत्येक राज्य के हर जिले में एक जिला-परिषद्‌ होती 
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है। परिषद्‌ में जिले की पंचायत-समितियों के भश्रध्यक्ष होते हैं । संसद तथा विधान- 
सभा के सदस्य भी इसमें हो सकते हैं। जिलाधीश परिपद्‌ का श्रध्यक्ष होता है । 

जिला-परिपद्‌ का कार्य-द्षेत्र जिले का सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र होता है। जिला- 
परिषद्‌ में निम्नलिखित सदस्य होते है--जिले की संपूर्ण पंचायत-समिततियों के प्रधान, 
एक महिला, एक सदस्य अनुसूचित भ्रथवा आदिम जाति से । 

जिला-परिषद्‌ के निम्नलिखित कार्य होते हैं--() विभिन्न-पचायत समितियों 
के कार्य में समस्वय स्थापित करना, (2) पंचायत-समितियों का निरीक्षण करना और 
उनके बजट की जाँच करना, (3) ग्राम-पंचायतों व पचायत-समितियों के विषय में 
सरकार को राय देता, (4) जिलों मे सारे विकास कार्यों का संपादन करना तथा 
राज्य-सरकार को विक्रास-कार्यों के संबंध में परामर्श देना है । 

जिला-परिपद्‌ के आय के साधन राज्य-सरकार द्वारा झनुदान, जनता तथा 
पचायत-समितियों की दी हुई सहायता भ्रादि हैं । 
है इस प्रकार पंचायत-राज द्वारा सर्वसाधारण जनता से लेकर केन्द्रीय-सरकार 
तक पारस्परिक सम्पर्क का एक सूत्र बैठाने का प्रयास किया गया है और यह चेप्टा 
को गई है कि मामूली से मामूली झ्रादमी की झ्रावाज को भी उचित-शक्ति और 
समर्थन प्राप्त हो सके । श्री चतुर्वेदी ने लिखा है कि “पंचायती राज की संस्थाग्रो का 
निर्माण झसल में जनतंत्र को सुदृढ़ बनाने भौर जनता को किस प्रकार राहत मिले इस 
उद्े श्य से किया गया है ।” 


(00) भारतीय राजनीति में विभिन्‍न 
संस्थाञ्रों का स्थान 


प्रश्न २7--भारत में दलगत रातनोति (?एश(ए ?०ांतट्ड) का कया रुप है २ 
झ्रथवा 

भारत के विभिन्न राजनोतिक दलों का उल्लेख फरते हुए बताईये कि इन्होंते 
भारतीय राजनीति फो फहूां तक प्रभावित किया है ? 

दया झ्ाप इस कयन से सहमत हैं कि भारतीय दलगत राजनीति दिनो-दिन 
विकृत होतो जा रहो है ? 

उत्तर--प्रभिप्राय:--दलीय व्यवस्था जनतन्त्र की प्रात्मा है। दलो की प्रकृति 
और उनका संगठन जनतंत्र की सफलता व विफलता का निर्धारण करता है । जनतंत्र 
को साकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अपरिहाय॑ है । जहाँ राजनीतिक 
दलों के निर्माण व संगठन की स्वतन्त्रता न हो वहाँ जनतस्थ का होना असंभव है । 
शासन-सत्ता हस्तगमत करने, उसे स्थिर रखने, सरकार के दोप बताने और शासन में 
प्रावश्यक् सुधारों के लिए राजनीतिक दलो का होना झ्रावश्यक ही नहीं श्निवार्य है । 
इतना ही नही संसदीय जनतत्र में कुछ मूल्य, उद्दे श्य भौर सिद्धान्त सभी दलों के हो 


44 


हैं। सभी राजनीतिक दलों के लिए यह झ्रावश्यक होता है कि संसदीय सिद्धान्तों: 
उनकी भ्रास्था, हिंसा झौर शक्ति प्रयोग के विपरीत वे संवंधानिक तरीकों में विश्वा 
रखते हों, भ्रवसर मिलने पर सरकार बनाने की उनमें क्षमता हो भ्रव्यथा या त॑ 
संसदीय जनतन्त्र का स्थान एकतंत्र ले लेगा भ्रथवा राज्य दुर्गेंति और श्रराजकता क 
शिकार हो जाएगा । 

भारत की दलीय-बव्यवस्था का स्वरूप इतना अस्वस्थ और गंदा है. तथा देश वे 
सभी दलों की स्थिति ऐसी है कि जनता सर्देव झसमंजस में रहती है कि किस दल को यो 
दिया जाए। अ्रधिकांश जनता के सामने केवल यही विकल्प रहता है. कि सभक्त भौर 
समृद्ध विरोधी दल के प्रभाव मे कांग्रेस को ही बोट दिए जाएं जो प्रपनी निरन्तर 
गिरती हुई भ्रवस्था में भी देश के शासत को संभालने में भ्रन्य दलों की अपेक्षा प्रधिक 
समृद्ध है और साथ ही जिसका संगठन भी अन्य सभी दलो की श्रपैक्षा अ्रधिक सुदृढ 
झोर सुब्यवस्थित हैं । 

भारत के बतमान दल निम्नलिखित हैं-- 

7. भारतीय राष्ट्रीय कांप्रेस--स्वतन्त भारत का सर्वाधिक संगठित और 
राष्ट्रव्यापी दल, भारतोय राष्ट्रोम कांग्रेस, तीन अ्रवस्थाओं से ग्ुजरकर श्रपनी वर्तमान 
स्थिति तक पहुंचा है । अपनी प्रथम भ्रवस्था में यह एक दवाब ग्रट था; द्वततरी अवस्था 
में राष्ट्रीय श्रांदोजत का एक मात्र संगठन, तीसरी व बतेमान अवस्था में यह ग्राथुनिक 
भारत का राजनीतिक दल है। उसकी स्थापवा 885 ई० में हुई भी । 883 से 
920 तक यह एक गुट मात्र था जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता के कप्टो को 
ब्रिटिश सरकार के समक्ष उपस्थित करना था । प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के बाद 
इसका विश्वास श्रंग्रेजों की #याय-प्रियता से उठ गया। इसने भव भारतीय जनता 
की माँगें मनवाने के लिए ग्रांदीलन करने प्रारम्भ किए । प्रथम विश्व-मुद्ध की समाप्ति 
से लैकर भारत के स्वतन्त्र होने तक यह स्वतन्त्रता-संग्राम का प्रमुख राष्ट्रीय संगठन 
रहा । स्ववंत्रता की श्राध्ति के पश्चाद्‌ महात्मा गाँधी ने इसके विधटन कर दिए जाने 
की सलाह दी वर्मोकि यह श्रपने लक्ष्य, भारत की स्वतस्थवा प्राप्त कर चुका शा 
किन्तु गांधीजी के परामर्श को ठुकराकर इस दल ने स्वतंत्र भारत की राजवीति में 
प्रवेश करने का निश्चय किया परिणामस्वरूप यह राष्ट्रीय अर्दोलन के संगठन से 
बदलकर एक राजनीतिक दल गया। ४ हु 

काँग्रेस का दार्यक्रम स्पष्ट है । इंस, दल का शक्ष्य-भारत में धमम निरपैक्ष राज्य 
की स्थापना करना है। यह घामिव, जातीय, श्री व प्रादेशिक भेदभावों को दूर कर 
राप्ट्र को विधठित करने वाली भरवृत्तियोंगआन्तीयता धार जातीयता को मिटाना चाहवा 
है । क्षि के क्षेत्र मे यह सहकारी खेती का परक्षपाती है बेकारी दुर करना, देशहित में 
योजनाएँ बनाना, नागरिकों के भोजन, वस्थ्र-मकास झादि की व्यवस्था करवा, भल्प- 
भतो, हृरिजनों भौर झ्रादिवात्तियों वेः हितों पर ध्यान देना, भुदाव ओर सार्पत्ति दावे को 
प्रोत्ताहित करवा पादि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लक्ष्य हैं । 
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इसका आाथिक कार्यक्रम प्राछुनिक भारतीय चिन्तन की तीन घाराझों का संगम 
है जिसमे पहली है गाँधी के सर्वोदिय समाज की विचारधारा जो समाज-कल्याण, 
विकेन्द्रीकरण कुटीर-उद्योम, ग्राम-ग्रात्म-निर्भेरता व मुक्त साहस की समर्थक है | दूसरी 
है समाजवादी राज्य में “मुक्त-साहस” व्यवस्था वनाएं रखना क्योंकि 90% उत्पादन 
निजी क्षेत्र के हाथ में है ओर तीसरी है उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार 
व नियन्त्रण तथा अन्य मावसंवादी व गैर माक्संवादी सामाजिक विचार | इन सबका 
परिणाम है कि यह दल मिश्चित अर्थ-व्यवस्था का पक्षपाती है । सार्वजनिक व निजी 
दोनों क्षेत्रों को साथ-साथ कार्य करने की स्वर्तत्रता प्रदान करता है और आधिक 
विकास के लिए विदेशी पू"जी का स्वागत करता है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे यह शांति- 
पूर्ण सह-प्रस्तित्व, असंलग्नता, निशस्त्रीकरणा और विश्व-शाति का समर्थक है । रंग- 
भेद की नीति थ उपनिवेशवाद का विरोधी है और इसे विश्वास है कि संयुक्तनराष्ट्र 
के माध्यम से विश्व में शाति संभव है । पाकिस्ताव व चीन द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को 
पुनः प्राप्त करने की प्रतिज्ञा भी करता है ॥ 
सब्‌ 967 के पूर्व तक इस दल का एकच्छत्र शासन राज्यों एवं केर्द्र में रहा 
है किन्तु 967 के ग्राम चुनावो में श्राठ राज्यो में विरोधी दलों की सरकारें बनीं, 
किस्तु केन्द्र में सत्ता इसी के हाथ में रही । 969 में राष्ट्रपति के चुनाव के पश्चात्‌ 
काँग्रेस का विभाजन हो गया । इसके भी दो गुट हो गए प्रथम-पुरानी काँग्रेस कहलाती 
है जिसके समर्थक निज्लिगप्पा, मोरारजो देसाई, श्रतुल घोष श्रादि है तथा द्वितीय-नई 
काँग्रेस कहताती है. जिसके समर्थक जगजीवव राम व श्रीमती इस्दिरा माँवी आदि 
है । प्रत्येक राज्य में भी कॉयेस दो गुटों में बेंट गई | इस विभाजन का परिणाम यह 
हुमा कि काँग्रेस के दोनों गुटों को श्रन्य दलों के साथ समभौता करना पड़ा । केर्द्र 
में इन्दिरा काँग्रेस को रार्कार कायम रखने के लिए साम्यवादी दलों, श्रकाली दल, 
डी० एम० के०, प्र. स, दल आदि दलों का समर्थन लेना पड़ा । इस सुविधा से बचने 
के लिए इन्दिरा गाधी गे लोकसभा की अभ्रवधि के 4 महीने पूर्व 27 दिसम्बर 972 
को लोकसभा भग कर मध्यावधि चुनाव करवाए जिनमे नई काँग्रेस को 420 में 
से 350 सीटें प्राप्त हुई । इस प्रकार पुन: यह स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके केर्द्र में 
सत्तारुढ हुई है। पुरानी कांग्रेस के सदस्य एक-एक करके नई कांग्रेस में मिल रहे हैं 
और इस प्रकार पुरानी काँग्रेस अपनी अर तिम साँसें ग्रिन रही है । 
स्वतन्त्र दल--अपनी ध्राथिक और सामाजिक नीतियों की हृप्टि से स्वतंत्र दल 
है । यह साम्यवाद विरोधी है । तथा दाँग्रेस की श्रनेफ समाजवादी नीतियों के विरुद्ध 
है। सब्‌ 959 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के द्वारा अपने नागपुर झविवेशन में 
सहकारी सेती” के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के प्रतिक्रिया स्वहूप इसका 
हुआ । इस दल की स्थापना वयोदृद्ध राजनीतिज्ञ श्री राजगोपलाचाये ने की 
अ्रस्य प्रमुस नेता ओ० रंगा, मीतू मसानी ग्रादि हैं। स्ववस्ध दल की « 
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झौचित्य को सिद्ध करते हुए चक्रवती राजगोपालाचार्य ने कहा है, ल्‍्यांधीजी की मृत्यु 
के बाद हमारे सामने समाजवाद झाया है । समाजवाद का ख़ुब प्रचार किया जाता है 
वर्योकि इसका उत्तर देने के लिए गांधी जीवित नही हैं । मैं वें बातें ही कहता हू जो 
गाँधी ने कही थी"““*“यदि गाघी या पटेल जीवित होते तो मुझे यह कार्य नही करना 
पड़ता ।/ राजगोपालाचार्य ने कांग्रेस पर यह श्रभियोग लगाया है कि उसने वास्तव 
में साम्यवादी सिद्धान्तों को अपना लिया है । भ्रतः स्वतंत्र दल का उद्दे श्य “अधिनायक- 


वादिता के संभावित संकट से भारत की रक्षा करना” है 
यह दल ग्रुट निरपेक्षत की नीति में विश्वास नहीं करता, सैनिक संधियों के 


करने का पक्षपाती है । कृषि, व्यापार और उद्योग को सरकारी नियन्वण से मुक्त 
करना चाहता है। योजना श्रायोग को बन्द करना चाहता है, सरकारी व गैर सरकारी 
एकाधिकार को भी समाप्त करना चाहता है, प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरए का पक्षपाती 
है, यह बैक-राष्ट्रीयकरण की नीति का विरोधी है। स्वर्णा-ियन्त्रण के काग्रुत को 
समाप्त करना चाहता है व बार-बार के सशोधन के खिलाफ है । 

स्वतंत्र पार्टी की सफलता का सृल्याडुन इसी से किया जा सकता है कि 
962 के झ्राम चुनावों में पहली धार ही इस दल ने लोक-सभा में 48 तथा राज्य 
विधान-सभाम्रो में 60 स्थान प्राप्त किए । 967 में लोकसभा में 43 स्थान व 
राज्य-विधान-सभा में 255 स्थाम मित्रे । 97] के मध्यावधि चुनाव में चार दलोय 
सोचें मे सम्मिलित होने के फलस्वरूप इसे 8 स्थान ही प्राप्त हो सके हैं । राजस्थान, 


गुजरात, मद्रास, उड़ीसा व आन्न्र-अदेश में यह पार्टी लोकप्रिय हुई । 
भारतीय जनसंघ--भारतीय जनसभध की स्थापना डॉ० श्याम प्रसाद मुफर्जी 


ने गांधी की मृत्यु के उपरांतः हिन्दु महासभा से त्याग-पत्र देने के बाद, सत्‌ 95 
में की थी । जनसंघ दक्षिएंपथी राजनीतिक देल है। यह दल हिन्दू राष्ट्रवाद में 
में विश्वास करता है भौर हिन्दू संस्कृति का भक्त है । इस दल का प्रमुख लक्ष्य 
भ्रहिततात्मक साधनों द्वारा व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर शझ्राधारित लोकतस्त्र की स्थापना 
है । वेदेशिक मामलों से यह तटस्थता की नीति में विश्वास करता है | इसकी नीतियी 
अखड भारत की स्थापता, राष्ट्र-मण्डल में मारत के स्थाव पर ॒पुनविचार, पाकिस्तान 
में अल्प-संख्यकों की सुरक्षा की उचित व्यवस्था तथा कश्मीर समस्या को स० रा० 
संघ से बापिस लेना है । इसका नारा ब्रिक्री कर को समाप्ति, राष्ट्रीय वेतन बोर्ड की 
स्थापना, निजी उद्योग को प्रोत्साहन, विदेशी पूंजी का स्वागत, खायों, चाय वगानों 
काफी, रबड आदि उद्योगों का भारतीयकरण । एकात्मक सरकार की स्थापना, 
विकरेद्धीकरण व राष्ट्र-भापा के रूप में हिन्दी का प्रसार और प्रचार है । 

जनसंघ की स्थापना के वाद इस की लोकप्रियता मे वृद्धि हुई है। प्रथम प्राम 
चुनाव मे लोक-सभा में जनसंघ को 3, द्वितीय में 4 और तृतीय में 24 व चतुर्थ मे 
35 स्थान भ्राप्त हुए हालांकि पंचम ' महानिर्वाचन में इसे केवल 22 स्थाव ही मिल 
सके हैं किन्तु इसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा है । उत्तरी-मारत के उत्तर-प्रदेश, 
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मध्य-प्रदेश, दिल्‍ली, राजस्थान, हरियाणा शभ्रौर पंजाब ग्रांदि राज्यों में इसका ग्रधिक 
प्रभाव देखने को मिलता है | कई राज्यों में इसने सरकार बनाने में सामेदार का 
काम किया | आलोचको का कहना है कि जनसंघ का उम्र राष्ट्रवाद इसे एक फासिस्ट 
बादी सभठन बना देता है । 

सास्यवादी दल--भारतोय साम्यवादी दल की स्थापना सन्‌ 924 में हुई 
थी । सन्‌ 943 तक इस पर प्रतिबन्ध लगा रहा । स्वाधीनता प्राप्त हीने के बाद 
इस दल में तीन गुट बन गए दक्षिण पथी, वामपथी व मध्यम गुट । दक्षिण पंथ का 
नेतृत्व पी० सी० जोशी ने किया जो भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का समर्थक था | 
वामपंथियों के नेता रणदिवे थे, जो काग्रेस-विरोधी और हिंसक उपायों के समर्थक 
थे | मध्यम ग्रुट के नेता अजय घोष थे जो दल की खाई को पाटने की सर्देव चेप्टा 
करते थे । 

भ्रन्य देशों के साम्यवादी दलो की भाँति भारतीय साम्यवादी दल भी श्रमिक 
वर्ग तथा कृपको का रक्षक है। यद्यपि दल की नीपियाँ तथा कार्यक्रम काफी सम्तोष- 
जनक मालूम होते हैं किन्तु इसके इतिहास से पता चलता है कि इसने सदा ही एक 
राष्ट्र विरोधी दल के रूप मे कार्य किया है । 

प्रथम आम चुनाव भें इसने लोकसभा को 26 और राज्य-विधान-सभाओं की 
73 सीटे जीती । द्वितीय श्राम चुनाव मे लोक-सभा मे 29 झौर विधान-सभाग्रों 
में 62 स्थान प्राप्त किए। तृतीय झ्राम चुनाव में इसने लोक-सभा में 29 और 
विधान-सभाश्रों मे 97 स्थान प्राप्त किएं। सत्‌ 967 के ग्राम छुनाव में दक्षिण 
पंथी स्ाम्यवादी दल ने लोकसभा में 22 और विधानसभाझ्ो में 72! स्थान व 
वामपंथी साम्पवादी दल ने लोकसभा में 79 और विधान-सभाग्रों में 428 स्थान 
प्राप्त किये । 

समाजवादी दल--97! के मध्यावधि चुनाव में प्रजा समाजवादी दल व 
संयुक्त समाजवादी दल के बुरी तरह हार जाने के परिणाम स्वरूप दोनों दलो को 
मिलाकर एक नए समाजवादी दल का निर्माण किया गया है । 97 के चुनाव में 
ससोपा को 3 व प्रप्नोपा को दो स्थान प्राप्त हुए थे। महू दल कांग्रेस का विरोधी 
है। राष्ट्रीयकरण का पक्ष पोपक, विकेन्द्रित प्रजातन्त्र का पक्षपाती है। यह राष्ट्र- 
मंडल से सम्बन्ध विच्छेद करता चाहता है । 


प्रादेशिक एवं स्थानोय दल 


उपयुक्त राजनीतिक दलों के झतिरिक्त भारत में ऐसे श्नेक राजनीतिक दल 
हैं जिन का प्रभाव कुछ राज्यों तक सीमित एवं महत्वपूर्ण है। इन राजनीतिक दलों 
से अपने क्षेत्र मे गहरी जड़े जमा रखी है । इनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं--- 

द्रविड सुनेम कड़घम--अ्रन्नादुरे द्वारा स्थापित यह दल मद्रास राज्य तक 
सीमित है। यह दल प्रतिक्रियाबादी, जातिवादी, सम्प्रदायववादी तथा ७ 
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दृष्टिकोर का है। इस दल के पास झपनी कोई सामाजिक, राजनीतिक व ब्राधिक 
योजना नही है। चौथे श्राम चुनाव में इस दल ने भसमानता, शोषणा, भ्रष्टाचार 
थ्रादि के विरुद्ध जिहाद की आड़ में नये नारे सलगाये। यह दल सामाजिक, 
राजनीतिक और ग्राथिक समानता मे श्रास्था रखता है। बह देश के भौद्योगीकरण 
का समर्थक है। चतुर्थ आम चुनाव में इसने, लोकसभा में 25 व मद्रात्न राज्य 
विधान-सभा में 234 में से 38 स्थान प्राप्त किए। 97] के छुनाव में 
लोकसभा में रख विधान-सभा में भी भ्रच्छे स्थान प्राप्त किए । 
अकाली दल--पभ्रकाली दल पंजाब मे सिख समुदाय का एक राजनीतिक 
सगठन है । यद्यपि इसकी प्रमुख्त मांग पंजाबी सूबे की स्थापना हो चुकी है, लेकिन 
फिर भी यह एक राजनीतिक संगठन के रूप में क्रियाशोल है तीसरे श्राम चुमांव मे 
इसे लोक-सभा में 3 तथा पजाब विघान-सभा में 9 स्थान प्राप्त हुए । चौथे भाम 
चुनाव में लोक-सभा में 3 तथा विधान-सभा में 26 स्थान प्राप्त हुए । 
उपरोक्त दलों के भ्रतिरिक्त मुस्लिम त्ीग, हिन्दू महासभा, रिपब्लिकत दल, 
कृपक मजदूर दल, अनुधुचित जाति संघ, जमीयत उल उलेमाए, हिन्द फोरवई ब्लॉक, 
रेडिवाल डिमोक टिक पार्टी भौर फारखण्ड दल जैसे स्थानीय और वर्गीय दल भारतीय 
राजनीति में सक्रिय हैं। समय बीतने के साथ-साथ इन स्थानीय भौर वर्भीय दलों 
का प्रभाव कम होता जा रहा है । राजनीतिक दलों की राज्य के स्तर पर वाढ़सी 
झा गई है। यदि केवल ऐसे राजीतिक दलो की ग्रितती की जाए जो झपने को एमाज- 
बघादी कहते हैं तो एक लम्बी सूची बत जाएगी । दुर्भाग्य से भारत में इस प्रकार के 
निर्माण की प्रक्रिया भ्रभी समाप्त नही हुई है, बरन्‌ जहां वही भी चुनाव होने को 
होते हैं बहाँ ऐसे नए दल खड़े हो ही जाते हैं | इस प्रवृत्ति को लोकतंत्रीय व्यवस्था के 
लिए घातक ही कहा णा सकता है । 
प्रशश 28--भारत में दबाव रामू हु झभी पूर्णों रुप से विकन्तित नहीं हुए हैं । 
मधा झाप इस फयन से सहमत हैं ? 
गे झयवा 
भारत के विभिन्न दबाव रामूहों का वर्णन करते हुए उनको कार्यपद्धति पर 
प्रकाश डालिये । 
झपया 
“भारतोष बबाव समूहों को फार्यप्रणाली भ्पने भाप में भनुठो है”, बर्णन 
फीशिए । 
उत्तर--भर्य--दबाव समूह स्थ्रियी एवं पुरुषों के वे समूद् होते हैं जो कि 
जनता के सामने निर्वाचन के समय कोई कार्म क्रम नहीं रखते बल्कि ये विशेष प्रश्नों रो 
सम्यष्पित होते हैं । वे न दो पूर्णतः राजवीतिक समठन होते हैं भौर न निर्वाघन के 
लिए प्रपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। दबाव समूह व माध्यम है जिसके द्वारा एक से 
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हितो से सम्बन्धित व्यवित सावंजनिक कार्यों की गति को प्रभावित करने का प्रयास 
करते हैं। इस प्रकार, कोई भी सामाजिक समूह, जो सरकार पर बिना शपचारिक 
नियन्त्रण किए राजनीतिक अधिकारियों के व्यवहार को प्रभावित करता है, दबाव 
समूह कहलाता है | मेजर वीनर ने दबाव समूह की परिभाषा देते हुए लिखा है कि 
“दवाव-समू हू से हमारा तात्पयं ऐसे किसी ऐच्छिक रूप से संगठित समूह से होता है 
जो सरकार के सगठन से बाहर रहकर सरकारी अधिकारियों को नियुक्ति, सरकार की 
नीति, इमका प्रशासन तथा इसके निर्णय फो प्रभावित करमे का यत्न करता हो ।/” 
इन समूहों का निर्माण विशेष हिंतो की सुरक्षा के लिए होता है इसलिए इन्हे हित 
समूह कहा जाता है । ये सरकार पर ऐसी किसी नीति को न श्रपनाने के लिए जो 
उनके हितो के प्रतिकूल हो, प्रचार रामाचार-पत्र, पर्चों, पुस्तकों तथा रेडियो आदि 
माध्यमों द्वारा दवाव डासते हैं ! श्रत ये दबाव-गुट कहलाते है ॥ 
दबाव समूहों के कार्य करने का ढंग 
वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्यतः इन तरीकों का प्रयोग करते 


(7) जनमत झौर सरकार की नीति को प्रभावित करने के लिए वे प्रचार 
कार्य करते हैं । 

(2) वे चुनावों में भाग लेते हैं, जिससे कि वह दल अथवा वे उम्मीदवार 
विजयी हों जो उनके हिंतो को वढाने में सहयोग दे सकें । 

(3) उनके प्रतिनिधि तथा सक्रिय कार्यकर्ता दलों में सम्मिलित हो जाते है 
या उनके कार्यों मे सक्रिय भाग लेते हैं । 

(4) बे विधायकों से मिलकर उन पर अपने हित में प्रभाव डालने के प्रयत्न 
करते हैं, जिन्हें लाम्बी में प्रभावित करना ([,009708) कहते है । 

(5) वे बहुधा हड़ताल व प्रदर्शन सगठित करते हैं भर कभी-कभी हिंसक 
कार्य भी करते है । 

प्रास्टिन रेनी के पतानुसार दवाव समूहों के शस्त्र अर्थात्‌ साधन निम्न 
लिखित हैं:-- 

(।) सगठन--दबाव समूहों के सगठनो के वापिक सम्मेलन होते है, जिनमें 
विभिन्‍न इकाईयों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और जो बहुमत से श्रपनी नीति व कार्यक्रम 
का निर्धारण करते हैं । 

(2) लॉस्‍्चिइग (.0०/78)--'सॉबिइ्ग” से तात्पयं दबाव द्वित समूहों द्वारा 
संघीय विधायकों तथा राज्यों के विधायकों को किसी विधेयक के पक्ष भ्रथवा विपक्ष 
में वोट डालने के लिए राजी करने की नीति होती है ।'ये दवाव हित समूह अपने 
वेतनिक प्रतिनिधियों द्वारा लांविश्ग! के कार्यों को करते हैँ।ये लोग विधामको + 
साथ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करते हैं. तथा उन्हें विभिन्‍न विधेयकों के पक्ष . 
विपक्ष मे थ्ोट डालने के लिए राजी करने का प्रयल करते हैं । 
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(3) व्यापक प्रचार--ये लोकमत को अपने पक्ष में करमे के लिए विभिन्‍न 
प्रकार से प्रचार-साहित्य वितरण तथा सभाओं आदि द्वारा करते हैं भौर इस कार्य 
पर काफी व्यय करते हैं । 

हे (4) हड़ताल और प्रदर्शन--समय-समय १२ वे हड़तालों और प्रदर्शनों का 
भायोजन करके जनमत को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं । 
है (5) ये सक्रिय राजनीति से अलग रहते हैं, किन्तु नाव ग्रभियान झ्ादि में 
भाग लैते है । राजनीतिक दलों को आाधथिक सहायता तथा कार्यकर्ता देते है । 
दबाव गठों के लास व हानियाँ 

. लाभ--जनता मे साहित्य का वितरण करके जनमत को शिक्षित 
करते हैं । 
2. इन हित समूहो के श्रपने संगठन होते हैं जो उपयोगी सूचना एवं श्राकड़ो 
को एकतन्न करते है । 

3. इन समूहों के माध्यम से विभिन्न वर्मों के लोगो के हितों मे प्रभिवृद्धि 
होती है एव वे सुरक्षित रहते हैं । 

विधायकों तथा प्रशासकों को भी इन समूहों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रणा 
तथा परामश्श करने में सुविधा रहती है । 

हामियाँ . कभी-कभी इन समूहों के हितों मे भ्रापस मे टकराव उत्पन्न हो 
जाता है जिससे सामान्य हित को हानि पहुंचने की सम्भावना नहीं रहती । 

2. इनसे राजनीतिक जीवन को पवित्रता तथा स्वच्छता को खतरा है । 

3, ये विधायको को विभिन्‍न उचित एंवं प्रनुचित उपायों द्वारा न्याय के मार्ग 
से विचलित करने का प्रयत्न करते हैं । 

4. जो शक्तिशाली तथा सावन-सम्पन्त समूह होते हैं वे सरकार से अपनी 
बात मनवाने में सफल हो जाते हैं । 

भारत में ददाव समूह 

भारत में दबाव समूहो का उतना प्रभाव दृष्टियोचर नही होता जितना कि 
पश्चिम के जनतत्रीय देशों में । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरम्भ ही एक दबाव 
समूह के रूप मे हुप्ला भोर उसे प्रभावित करने का प्रयास किया। भारत में दबाव 
समूह मुख्यतः चार प्रकार के हैं:--- 

. विशेष हितो बाले समूह । 

2. साम्प्रदायिक समूह व घामिक संगठत । 

3, जाति एवं भाषा पर भाधारित समूह | 

4. गाँधीवादी विचारघारा पर झाघारित संगठन । 

]. विशेष हितों वाले समूह--भारत में इस प्रकार के समूहों का उदय 
पश्चिम के भ्राधार पर हो हुमा है। इस श्रेणी के समूहों की संख्या में बड़ी द्र,वगति 


2] 
से वृद्धि हो रही है । इस प्रकार के हित समूहों पर बुद्धिजोदो वगे का नियन्त्रण है 
तथा इनका भुकाव राजनीति की भोर है। इनमें से बहुत से संगठन किसी न किसी 
राजनीतिश दल से सम्बद है। इनमे मजदूर सघ, विद्यार्थी सघ, तथा सास्क्ृतिक 
संगठन है । 

2, साम्प्रदायिक एवं घामिक समूह--इस श्रेणी में हम ऐसे समूहों को 
धम्मिलित कर सकते हैं जो किसो विशेष सम्प्रदाय भ्रथवा धर्म के हितों को प्रोत्साहन 
देते हैं । कुछ ऐसे भी समूह है जिनका स्वरूप राजनीतिक है, परन्तु जिनका आधार 
विशुद्ध घाभिक अथवा साम्प्रदायिक है। इनमे रिप्लिकत दल, जस्मेयते उलेमा, 
प्रकाली दल, हिन्दू महासभा के नाम उल्लेखनीय है। कुछ ऐसे संगठन भी है जी 
विशेष घामिक समूहो के हितो के लिए कार्य करते हैं! इसमें ईसाईयों का श्रखिल 
भारतीय सम्मेलन, पारक्तियों की एसोसिएशन, आग्ल-भारतीय एसोसिएशन, आर्म 
प्रतिनिधि सभा, सनातन धर्म दक्षिणी सभा उल्लेखनीय हैं। इनके श्रतिरिक्त भारत में 
जाति समूह भी बड़ी सस्या में पाए जाते है जिनका उद्दे श्य विशिष्ट जातियो के हिती 
का संवर्धन करना है! मारवाड़ी एसोसियेशन, वेश्य महाराभा, हरिणन सेवक सघ 
इसके उदाहरण है । 

3, जाति एवं भाषा पर झाघारित समूह--कुछ श्रन्य संगठन ऐसे होते है जो 
कि जातीय तथा प्रादेशिक आधार पर संगठित है। अनेक शिक्षण सस्थाएँ तथा 
छात्रावास जातियो द्वारा ही चलाए जाते है । कुछ जातियो तो इतनी सुसगठित हैं कि 
उनकी संस्थाप्री मे बाहर के व्यक्ति की नियुकवित भारत में वैवाहिक सम्बन्ध भी 
जातियो में ही होते है । विश्व-विद्यालयों में अनेक पदक तथा छात्रवृत्तिया जातियो 
द्वारा अपनी जाति के छात्रों के लिए दी जाती है । 

4. ग्रांधीवादी विचारधारा पर भ्राघारित संगठन--भारत में कुछ हित समूह 
ऐसे भी है जो गान्धीजो के सिद्धान्तों एवं भादर्शों का प्रचार करते है। इनका कार्य 
किसी समूह विशेष तक सीमित नही है | ये भ्रन्य दबाव समूहों की भाँति सरकार पर 
दबाव नही डालते, वरन्‌ लोग के न॑तिक, मनोवेज्ञानिक व चेतना जागृत करके समाज 
में परिवर्तत लाना चाहते है। सर्वोदय समाज, ग्रामीण उद्योग सघ, गौ-सेवा संघ, 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा इसके उदाहरण है | ये समूह किसो समूह विशेष के हित का 
भही, वरत सबके कल्याण एवं समृद्धि के लिए कार्य करते है भ्रतः इन्हें अन्य हित 
समूहों या दबाव-ग्रुदों से पृथक रखना चाहिए । 

भारत मे दबाव-गृठों का सविष्य 

भारत में दबाव-म्ुटों के विकास, उनकी कायें-प्रणा।ली तथा उनको सक्रियता 
को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि पश्चिमी देशों की तुलना मे भारत के दबाव 
गुट न तो उतने सक्रिय हैं प्रोर न उन की उतनी महत्वपूर्ण भूमिका ही है । इसका 
मुख्य कारए यह है कि दवाव गुटों के स्वतन्त्र श्रस्तित्व का न होगा । अधिक दवाव- 
गुट झथवा हित समूह किसी न किसी राजनीतिक दलों के पिछलग्गू चनकर रह गए हैं। 
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प्रश्य 29--भारतीय विदेशनीति के भ्राधारभूत लक्षखों को श्रालोचमात्मफ 

व्वाएपा कीजिए । 
अयवा 

“भारतीय विदेशनोति श्रत्यधिक लचोलों होने फे कारण परिषस्थितियों के 
श्रनुसार जहाँ फायदा होता है वहाँ भुक जाती है ।” क्या यहु कथग तथ्य युक्त है ? 

उत्तर--मूमिका--भारत की विदेश-नीति एक मधुर विवाद का विपय रही 
है । एक तरफ तो इसकी प्रशसा के पुल बांधने वालों की कमी नहीं है जो इसका 
यशोगान करते नहीं थकते, दूसरी शोर ऐसे कितने ही महारथी मिलेंगे, जो नित्यन्प्रति 
ही विदेश-मीति पर तर्क सहित ग्रालोचना करते हैं । एक ओर तो भारत की विदेश 
नोति को पूर्णतया सफल घोषित करके उसके जन्मदाता जवाहर लाल नेहरू को 'शॉत्ति 
के देवता! सिद्ध करमे के दावे किये जाते है तो दूसरी प्रोर विदेश-मीति को पूर्णतया 
असफल भानफर जवाहर लाल नेहरू को 'खोखते आदर्शवाद का दूत” सिद्ध करने के 
प्रयत्त किये जाते हैं । एक ओर स्वर्गीय गोपाल स्वामी भ्रयंगर के शब्दों मे कहा जाता 
है “पडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की विदेश-तीति काँग्रेस-शासन की सबसे बड़ी 
निधि है तथा ग्रन्तर्राष्ट्रीय शाँति केवल श्री नेहरू के सिद्धान्तो पर चलाने से ही प्राप्त 
हो सकती है श्र दूसरी तरफ श्री वी, पी. मेनन के शब्दों में कहा जाता है “हमारी 
विदेश-नीति के क्‍या परिणाम निकले ? हमारे देश पर झाक्रमण किया गया और 
आक्र मक झ्राज भी हमारी धरती पर विद्यमान है /” 

भारतीय विदेश-वीति की निम्न विशेषत्ञाएँ है-- 

, प्रसंलरनता ( र००-शा20ए९॥ )--भारतीय विदेश-नीति की सबसे प्रमुख 
विशेपता अ्सलग्नता को नीति है। इसका सरल शब्दों में अर्थ है गुटों से पृथक रहने 
की नीति गर्थात्‌ गुट्वन्दी में न मिलकर न्याय की ओर बोलना | इस नीति को एक 
जागरूक, सक्रिय व स्वृतन्त्र नीति कह सकते है। क्योकि इस नीति के द्वारा भारत 
किसी भो अन्तर्राष्ट्रीय समस्या या गतिविधि को परखने व उसके बारे में कोई भी 
रुप अपनाने में पश्चिमी अथवा साम्यवादी डोर से बधा नहीं है। वह किसी भी 
समस्या पर कोई भी निर्णय देसे के लिए पूर्ण स्वतन्त्र है।इस सिद्धान्त के प्रतुसार 
भारत किसी भी साफ्स्था का निर्णय उसके ग्रुरा-दोप के आधार पर करेगा, त कि 
किसी अम्प रिश्ते-ताते के झआघार पर ! इस प्रकार किसी ग्रुट का पिछलग्गु व दुम- 
छल्ला नही है । किसी भी स्वार्थ के कारण किसी अन्य ताकत के इशारों पर नाचना 
उसे पसन्द नही है | यही कारण है कि भारत ने एक ओर मिश्र पर एग्लो्क्ॉच 
श्राक्रमएा का विरोध क्रिया तो दुसरी और उसने हंगरी पर सोवियत टैंको की गड- 
गड्डाहुट के विरुद्ध ग्रपना रोप प्रकट किया । हाल में भारत ने सोवियत रूस से जो 
संधि की है इससे भारत की ग्रुट निरपेक्षता की नोति के परित्याग के लॉछन लगाएं 
गये कि भारत ने असंलग्नता की नीति को त्याग दिया है ! किन्छु वास्तव में भारत ऐे 
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अपनी नीति का परित्याग नहीं किया है वयोकि यह सन्धि न तो कोई सँनिक सन्धि 
है और न ही किसी के विरुद्ध तो मात्र केवल "शान्ति व सहयोग की सन्धि है । 

2 शान्तिवाद का झ्वलम्बन--भारतीय विदेश-तीति शान्ति की प्रवत्त समयंक 
है । पाकिस्तान द्वारा अनेक बार उत्तेजित होने पर भी भारत के शान्त रहने का 
गही महत्व है। भारत की विदेश नीति के भ्रनुमार युद्ध भयवा प्राक्ररय किसी भी 
समस्या का समाधान नही है | ग्रतः उसे हर हालत में टाला जाना चाहिए । भारत 
का विश्वास है कि संसार की सभी समस्याएं शान्ति के बातावरण में तथा शाम्ति- 
पूर्ण उपायों द्वारा सुलफाई जा सकती हैं। भारत की शास्ति-प्रियता का इससे बड़ा 
प्रमाण गौर वया हो सकता है कि चीन द्वारा भारत पर शर्मनाक ग्रात्रमण के वावजूद 
भी श्री नेहर चीन से सम्मानपूर्णे शर्तों पर बातचीत करने को तंथार रहे हैं। शिमला 
शिसर वार्ता भी भारत के शान्तिपूर्ण रवेए की द्योतक है । 

3. पंचशील--एक जमाने में पचशील भारत को विदेश-नीति का एक बहुत 
बडा झादर्श माना जाता यथा। वह भारत की प्रत्येक नीति की प्राधार शिला थी । 
यद्यपि पच्रशील का सिद्धास्त प्रस्तर्राष्ट्रीय मच पर ढ़ीला पड़ चुका है डिलु भारत प्रव 
भी पंचशील की नीति का प्रनुगरण अपनी विरेश-नीति में कर रहा है । 

4. उप-निवेशवाद का विरोध--भारत हर प्रकार के उप-तिवेशवाद का 
बिरोध करता है। सभी उप-निवेशों की राजनीतिक स्वतस्वता भारत का एकमात्र 
लक्ष्य रही हैं। भारत उप-निवेशवाद को शान्ति का श्र मानता है। यही कारए 
है कि विश्व मे जहाँ कही भी राष्ट्रवादी प्राग्दोलन विदेशी सत्ता से मुबित पाने के 
लिए हुए हैं भारत ने सुलकर उनका समर्थन क्रिया | इगक़ा ज्यलम्त उदाहरण स्वतत्न 
बगला देश है । भारत स. रा, सध में उप-निवेशवाद के विरुद्ध वरावर प्रावान उठाला 
रह है । 

$, जातिगत भेद का विरोध--उप-निषेगवाद के प्रस्त के राय-्याथ भारत 
हर प्रसार के जातिगत तथा वंगठ भेद का भो विरोधी रहा है। यही कारण है 
समय-समय पर भारत ने दक्षिणी प्रक्रोका में रग के भ्राधार किए जाने बाते भेद 
भाव यी पोर निन्‍दा की । भारत गे थे रा. साध में भी यहो प्रस्ताव रगा पाहि 
दक्षिसी प्रक्रोफा से जाति-भेद समाप्त किया जाए झौर से. रा, सप ने दस हेतु प्रस्ताव 
भी पास छिया या । 

6. राभी से मित्रता--भारतीय विरशेशनोति की शक विशेषता यह भी है हि 
यहू गभी याप्ट्रों के साथ मिचता बनाए रसना चाहता है । भारत ही दोस्वी व हवा 
सभी के स्लिए बा रहदा है, परन्तु इमता पाई यद नहों कि जो हमारा धयमात कर 
हम पर प्रापमण करे, उससे भी हम मित्रता करेंगे । थी नेहरू ने इस दिपय में पटा 
था "दातुतः मेरा विनार है हि एस विशास विलय भे ऐसा कोई देश नहीं है, जिसरे 
साथ हमारे सम्बन्ध झणुतापूर्ण या विरोपो हों। सवभावत: हम भरने प्राधिद्र 4 
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व्यापारिक सम्बन्ध के कारण कुछ देशो की झोर श्रधिक आक्ृष्ट होगे, किन्तु इसमे 
सदेह नही कि हम सबके मित्र हैं । 


7. संपुक्त राष्ट्र संघ में पूर्ण भास्या--भारत की स. रा, संघ में पूर्ण श्रवस्था 
व श्रद्धा है। उसे सयुक्त राष्ट्र धोपणा-पत्र के सभी नियम व पिद्धास्त मान्य हैं। 
इन सिद्धान्तो के प्रति-पूर्ण श्रादर की भावना व्यक्त करना तथा प्रत्येक हृष्टि से स. रा- 
कै हाथ मजबूत करना, भारत की विदेश-नीति का भ्रमुख लक्ष्य है। भारत हर तरह 
से स, रा. संध के हर कार्य मे यथायोग्य सहायता व सहयोग देता है । 


8, राष्ट्र-म्ण्डल को सदध्यता--ब्रिटिश राध्ट्र-मण्डल में भारत की सदस्यता 
भो विदेश-नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त बन गया है। यद्यवि इसकी काफी 
श्रालोचता की गई है । किन्तु श्री नेहरू राष्ट्रमण्डल की सदस्यता के पूर्ण व कट्टर 
हामी रहे | 23 जुलाई 957 को श्री नेहरू ने लोक-सभा में कहा था--“मेँ यह 
जानना चाहू गा कि राष्ट्र-मण्डल में हमारे सम्मिलित होने से किस प्रकार हमारी 
मीति या जिसे हम श्रच्छा समभते हैं, उस बात की हानि होती है । उसने कई अन्य 
मामलों मे दूसरों को प्रभावित करने में काफी सहामता दी है | रुपप्ट कहा जाय में 
किसी भी प्रकार के राष्ट्रों के सघ को तोड़ने का विरोधी हू । में श्रधिक सघ चाहता 
हैं, कम नहीं ।” 

नेहरू का मत था कि जब तनावपूर्णा स्थिति बनी हुई है तथा जब विघटनकारी 
शक्तियाँ सर उठाएं दुए है, तब संघटनकारी शक्तियों की झअत्यत्र प्रावश्यकता है। ऐसे 
में राष्ट्ररसघ की सदस्पता ग्रावश्यक हो जाती है । 


9. भावात्मकता--भारतीय विदेशनीति की एक विशेषता इसका भावात्मक 
होना है | प्राय. इसे तटस्थता की नीति का अनुदायी कहा जाता है | किन्तु यह ठीक 
नही है । तटस्थता अभावात्मक होती है । वह्‌ किसी पक्ष में सम्मिलित नहीं होती, 
पूर्णरूप में शांतिवादी श्रौर पार्थथयवादी होती है । भारत की विदेश-नीति ऐसी नहीं 
हैँ । वह भावात्मक ब गतिशील है । तटस्थता की भाति निष्क्रिय नही, किन्तु पूर्णारूप 
से सक्रिय है । यह पहले से अपने को किसी पक्ष से बॉधना नहीं चाहती, किन्तु समय 
पड़ने पर चुपचाप बंठकर तमाशा देखने वाली नही है । वह जिन शक्तियों व तत्वों को 
उत्तम समभती है, उनकी सहायता करने के लिए सदा तैयार है, ऐसे समय में तटस्थता 
के नाम पर नपुसकता नही प्रदर्शित करेगो | सितम्बर 949 में स. रा. अमेरिका 
की कार््रेस के समक्ष क्री नेहरू ने कहा था--“जहाँ स्वाघीवता राकट में हो, ध्याय 
खतरे में हो, आक्रमण की घटना हुई हो, हम वहाँ न तटस्थ रह सकते हैं और न 
तटस्थ रहेगे ।” 


आरत की झसलस्तता की सीति तटस्थता से इस अंश में मित्र है कि बह 
झावश्यकता पड़ने पर युद्ध करने तथा' विभिन्न ग्रुठों से सैनिक सहायता लेने में संकोच 
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नहीं करती । प्रक्‍्टूबर 962 में घोन का विश्वासधाती हमया होने पर भारत थे 
भातृ-भूमि की रक्षा के लिए पश्चिम के सब बड़े देशों से सैनिक सहायता प्राप्त की थी । 

उपयुक्त विशेषताएं भारतीय विदेश-नीति की रही है। हातोएि जग्र से महू 
प्रारंभ हुई है तव से लेकर इसमें कोई महत्यपूर्ण परिय्तेन गही हुप्रा है। भारतीय 
विदेश-नीति मे न तो चीन ने प्रमरीका जैसी तहार मुद्धि को विकतधित करे की 
चिन्ता का सकेत है भ्रौर न उगे 'चिरवेति! 'घरेयेति' मष से रफूते करणे की ही 
जरूरत महसूस की जा रही है। सारा-सरकरा जैसे 23-24 सारा पहे शुछू हुग्रा भा 
उमी बेढ़ंगी गति से चल रहा है। विदेश-गीति की गाष्टी यहाँ फाध्यों गे गतती 
है । 02% में नही । किन्तु फिर भी भारतीय विदेश-मीति मे धीरे-धीरे हढ़गा भापी 
जा रही है। 

राजनीतिक पार्टियां श्रौर पिदेश-गीति 

967 के ग्राम-चुनाव उतर दो गुद्धों मे! पश्याव हुम्मा जिखें भारत को 
पाकिस्तान श्रौर चीन के विश्द्ध लड़ना पड़ा था | स्वभावतः उस समय राजनीतिक 
दलों का वितन उन धटनाश्रों से प्रभावित था | प्रत्येक देश को श्रपने तिकट पढ़ीसी 
देश के साथ संवधों में सर्वाधिक दि रसनी पड़ती है श्रौर भारत भी इसका श्रपवाव 
नहीं है। विली घटनाम्रों के कारण भारत के राजनीतिक दलों का भारत के गड़ीगी 
देशों के प्रति झख दिलचस्पी का विषय बना हुया है । हाल के मद्दीनों में गाशा है. 
सोवियत-संघ के साथ सतब्रथों की और लोगों का काफी घ्यात ब्राकृपित हुप्र। है । 
श्रीमती गांधी की सरकार पर यह झारोप लगाया जाता है हि वह गोवियत-गार्थक 
नीति का अनुसरण कर रही है । भारत-सोवियत सर्वंधों का मू्तेन्ट्य 9 ब्रहहत की 
संधि है । भारत के राजनीतिक दल इन विवादास्पद प्रश्नों पर जो रुस श्रववा। है छा 
पर ध्यान देना दिलचस्प होगा ॥ 

चौन के प्रति दस--चघीन के बारे में दोतों कम्यूति]द वाटियी, #ा्टीअ 
कम्युनिस्ट पार्टी और सावर्सेदादी कम्दुनिस्ट पार्टी के रख खूनाविंक खाद ह / 46 

चाहती ह कि चीन के साथ खामान्क छाबम करने के 4िह आारललावार कर 

करे। प्रता समाजवादी दस का इखब है डि खबदड बीढ़ 847 #डिन 
कैत्रों को खाली मन झट दे. टदादत दसदे गाय गम#ीदा ढणटा अदा ऋल्ट्रीय 
डिग्बट्म है. दि “शहद हे अर का अदरकाद 
संबद्ध काबम का आफिट/76॥/7 # ५67 8 2 
कटी बनवा दे स्कार्यलटशा ## 57#77| <६ 4८ ट्ि 
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जव-मंघ ने कहा है कि 'यह चीन तथा पाकिस्तान के दोहरे भाक्रमण को समाप्त 
करने को छुत-रावल्प है। किन्तु जन-सघ ने 967 के चुनाव घोपणा-पत्र में 
शित्रयाग पौर तिव्यत के स्वतन्न दर्ज को स्वीकार किया था भौर यदि ताइवान सरकार 
भारतीय क्षेत्रीय सीमाग्रों को स्वीकार करे तो वह उमे मान्यता देने को तैपार था ।/ 

प्रविभाजित काँग्रेस ने प्रपोे 967 के चुनाव घोषणा-पत्र में स्पष्ट रुप से 
घोषणा की थी कि राष्ट्र प्रपने क्षेत्रों में किए गए हमलों वो खत्म करने को कृत-रांकहय 
है भ्रौर कांग्रेस उस्त संकल्प को पुरा करने के लिए वचन-बद्ध है । नई कांग्रेस ने 
कुछ लचीलो नीति प्रपयाई है । उसने 97] के चुनाव घोषणा-पत्र में कहा कि हम 
पग्नुसत्ता भर क्षेत्रीय प्रराहता के परस्पर सम्मान तथा एक दूसरे के प्रांतरिक मामलों 
में हत्तक्षेप भे करने के प्राधार पर चीन से भ्रपना सामान्य-सवंध बनाने का प्रयास 
करेंगे ।! पुरानी कांग्रेस ने अपने चुनाव घोपणा-पत्र या गत जून 970 में स्वीकृत 
अपने सीति-यंबधी वक्तव्य में चीन का कोई उल्लेस नही किया । 

पाकिस्तान से सम्यग्ध-- पाकिस्तान के सम्बन्ध में प्राय: सभी पार्टियाँ सम्बस्धों 
को सामान्य बनाना चाहती हैं। परन्तु केवल संसोपरा विपरीत दिशा में और भागे 
जाना चाहती है| बह कहती है कि भारत भौर पाकिस्तान के लोग एक ही राष्ट्र के 
हैं श्रौर कृत्रिम विभाजन मे एक दूसरे को विदेशी वना दिया है । ससोप/ को इस वात 
से प्रसन्नता है कि गत चुनाव में जनतांब्रिक शक्तियों को काफ़ी सफलता मिली है! 
जतप्तप ने 967 के छुनाव घोषणा-पत्र मे कहां धा कि उद्ये श्रततोगत्वा भारत 
और पाकिस्तान की एकता में विश्वाम है श्रौर वह दोनों राज्यो को निक्रट लाते के 
प्रयास का रवागत करेगा । जतसध से 972 के चुनाव घोषणापत्र में इस एकता 
का उल्लेस नही किया । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मे भारत श्रोर पाकिस्तान के 
सम्पन्धों को युधारने के सम्बन्ध में ताशकन्द घोपणा का उल्लेख किया है श्रोर उसने 
साशकद में सोधियत संघ की भूमिका के प्रति ग्रप्रत्यक्ष रूप से आ्राभार प्रकट किया है । 
परन्तु मा््सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो संघ को पसंद नही करती सोविधित संघ का 
उत्लेत किये बिना भारत और पाकिस्तान के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध कायम करने की 
जोरदार अ्रपील की है। जनसध ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में अपने को एक उम्र 
राष्ट्रीय पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया है) यह चाहती है कि भारत स्वतन्त् विदेश* 
नीति अ्रपनाए। स्वतस्त्र पार्टी और पुरानी काँग्रेस की तरह वह श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी पर यह प्रारोप लगाती हैं कि उसने भारत को सो. संघ की कठपुतली बवा 
दिया है । 

सौदियत संघ के प्रति रुव--मई काँग्रेस का सोवियत सध के प्रति रख मैत्री- 
पूर्ण व सदभावनापूर्ण है । बह भरत रूस सम्वन्धों की घनिष्टता'में विश्वास करती 
है । उसकी इसी नीति वा परिणाम 'मारत-रूस मेत्री संधि है । जनसंघ ने भारतीय 
क्षेत्री को चीनी क्षेत्र (दिखाने वाले नकशों के प्रकाशन, रेडियो प्रसारणों में भारतीय 
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पारियों झौर नेता्रों की झ्लालोचना करने और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में 
हस्तक्षेप के विरुद्ध सो. संघ की प्रालोचना की है । घोषशापत्र में कहा गया है कि जनसंघ 
कम्युमिप्ट देशो के साथ ग्रायात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरणा कर लेगा । 

केवल जनसघ एवं प्रमोपा ऐसी पार्थियाँ है जो चाहती हैं कि भारत अ्रणुबम 
बनाएं । जनसंघ व स्वतंत्र पार्टी इससे सहमत है कि झरव देशो से मंत्रीपुर्ण सम्बन्ध 
कायम रसने के साथ-साथ इजराईल के साथ भी ऐसे हो सम्बन्ध कायम करने 
चाहिये ॥ 

परन्तु किसी भी पार्टी के चुनाव-प्रचार में विदेश-नीति के प्रश्न को नहीं 
उठाया । पुरानी कांग्रेसी, जनसंघ श्रौर स्वतम्त्र पार्टी नई कांग्रेस पर कम्युनिस्ट 
समर्थन पर ग्राश्रित रहने श्लौर देश को तानाशाही की झ्रोर ले जाने का झारोप 
लगाती है परन्तु कोई भी पार्टी किसी श्रन्य देश का ताम बीच में नहीं घमीटती । 
वह तभी ऐसा करेगी जब पाकिस्तान की तरह कोई देश भारत के हितो को चोट 
पहुँचाते हुए हस्तक्षेप करेगा । 

प्रश्न 30--भारतोष राजनीति में व्याप्त उन दोषों की चर्चा कीजिये जिमसे 
कुलश प्रशासन और राष्ट्रीय एफता की प्राप्ति सम्भव नहीं हो पाती । 

अथवा 

“भारतीय राजनीति में चुनाव का झाधार दलो फा कार्यक्रम या उम्मोववारों 
की योग्यता नहीं होता, चरन्‌ जातिवाद, भाषावाद या क्षेत्रवाद होता है ।” इस फधन 
को व्यास्या कौजिए । 

भ्रयवा 

भाषावाद जातिवादी औझोर क्षेत्रवाद भारतीय राजनीतिक जीवन के तीन कोढ़ 
हैं। इनके स्वरुप शोर इनसे निदान का तरोका बताइए । 

उत्तर--जातिबाद--जाति भारत में एक ऐमी शक्तिशाली तत्व है। जिसने 
भारतीय राजनीति को विभिन्न रूपो मे विभिन्‍न दृष्टिकोशो से आप्लावित कर रखा 
है । जातिवाद ने भारतीय राजनीति को जितना घेर रखा है उतना अन्यत्न नही 
दिखाई देता। पिछले पाँच चुनावों का अनुमव यह बताता है कि जातीयता राजनीतिक 
क्षेत्र मे पैर जमाती रही है । मतदान बहुत कुछ जाति के भ्राधार पर होता है । सभी 
दर्तों के प्रचारक चाहे वे जातिवाद को कितना भी गलत बतावें, श्रपने दल के उम्मी- 
दवारों के लिए जाति का उपयोग करने से नही हिचकते । छुनाव में सट्टा होने वाला 
प्रत्याशी प्रायः जातीय प्राधार पर झपील करता है । राजस्थान में यह कहावत सी प्रच- 
लित हो गई है कि 'जाट की वेटी जाट को, जाट वा बोद जाट को' प्रनेक वार चुनाव 
परिणाम जातीयता से प्रभावित रहे हैं। सरकार बनाते समय भी जातीयता को मोण 

- नहीं समझा जाता वयोकि बहुमत दल में भी जातीयता छुमी रहती है । जातीय हितो 

को प्रायः विशेष महरव दिया जाता है और मंत्रियों के निर्सय अनेक बार जातीय 
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श्राधार पर लिए जाते हैं। जातीय भ्राधार पर ही दलों का निर्माणण किया जाता है । 
इसका ज्वलत्त उदाहरण तमिलनाडु का डी० म० के० दल है, जो तमिल जातियो का 
राजनीतिक सगठन है ! पजाव मे श्रकाली दल भी जातिवाद से प्रभावित एक राज- 
नीतिक श्रमिक दल है जो जातिवाद के उन्माद से प्रभावित होकर, भाषायी क्षेत्रवाद 
की आड़ में सिस राज्य की माँग करता रहा है। इस दल के कारण ही पंजाब 
का विभाजन हुम्रा है । वास्तव मे भारत की राजकीय नीति राजनीति जातिवाद से 
बडी प्रभावित है । कही पर सिक्खों का कही पर जादो का, कहीं पर राजपूतों का, 
कही पर गैर ब्राह्मणों का, कही पर भूमिहरो का प्रभ्नुत्व विशेष रूप से दिखाई देता 
है | दक्षिण के राज्यों मे जातिवादी थरोर उत्तर के राज्यों की अपेक्षा अधिक सक्रिय 
रहा है । 
राजनीति ही नही जातिवाद से श्राज भारतीय जीवन का प्रत्येक पहलू 
प्रभावित है । भारतीय मतदाता राजनीतिक समस्याझ्नो पर बहुत कुछ जातीय हृष्टि- 
कोण से सोचता है । "जनता का राज्य जनता द्वारा तथा जनता के लिए' के स्थान 
पर ग्रनेक दृष्टि से 'जाति का राज्य, जाति द्वारा तथा जाति के लिए' हो गई है। 
जातीय हितो को सर्वत्र महत्व दिया जाता है | जातीय ग्राधार पर बनी हुई सरकार 
देश हम को ध्यान में रख कर जातीय हितों की वृद्धि के लिए क्रियाशील 
रहती है । 
जातियाँ भी अपने झ्राप में भ्रनेक उपजातियों में बंदी हुई हैं। यदि किसी 
निर्वाचन-क्षेत्र मे किमी जाति विशेष का बहुमत होता है तो प्रत्येक दल का यही 
प्रयास होता है उसी जाति का व्यक्ति उस क्षेत्र से चुनाव में खड़ा किया जाय । 
पिछले चुनावों भे पाध्यों ने उम्मीदवारों को टिकट इसी आधार पर दिए । 
व्यवस्थापिका मे जो दल-व्यवस्था होती है, उसमे भी दलों के अन्तर्गत जातीय गुट 
बन जाते है । राज्य के हितों को गौण ममझका जाता है प्ौर जातीय गुटों में सता 
के लिए खुली होड़ लगी रहती है । राजनीति में जातीय प्रभाव लगभग कम या 
श्रधिक भ्रंशों में सभी राज्यो मे मिलता है। जिला बोर्ड, नगरपालिकाम्रों एवं 
पंचायतों के छइनावो में भी मतदान का आधार जातीयता ही होता है । 

जिस प्रकार देश की राजनीति एवं प्रशासन में जातिवाद-व्यापक होता जा 
रहा है, उससे ऐसा लगता है जैसे लोकतत्रीय प्रसाद किसी दिन ताश के महल की 
तरह लड़खड़ा कर मिर जायेगा । प्रजातन्त्र को सबसे बडा सतरा है जातिवाद से 
ग्रनेकानेक विधटनकारी प्रवृत्तियाँ देश में सक्रिय हो रही हे । इसलिए राजनीति से 
हमें जातिवाद हटा देना चाहिये । चुनावों मे जाति के याम पर मत न डाले जाय॑ । 
एक विद्वान्‌ के भ्रनुसार “चुनायों में जाति-विष्ठा दलीय भावना तथा दल की विचार- 
घारा से पहले है ।” कहने का भ्रभिप्राय यह है कि भारत में समाज का जातीय 
आधार होने के कारण्स सम्पूर्ण राजनीति का भी झाघार जातीय बन गया है जो 
लोकतत्रीय परम्पराम्रों के लिए घातक है । 
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2. भाषावाद--जातिवाद के साथ ही भाषावाद भी भारतीय-राजनीति के 
प्राधार रूप में रही है। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का भाषा के झाधार पर 
पुनर्गंडन किया गया । इस पुनर्गठन के बाद देश में जो दंगे हुये वे किसी भी सम्य 
देश के लिये शर्म की बात हो सकती है । वम्बई मे गुजराती व मराठी दंगे हुए जिसमें 
मैकड़ो व्यक्ति मारे गये ) तेलयू भाषा-भापी क्षेत्र के लिये श्री रामलु ने उपवास किये । 
राष्ट्र-भाषा के प्रश्न को लेकर तामिलनाड में जो दगे हुये उनसे यद्दी लगता है कि 
राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हम बहुत पिछड़े हुये है । और यदि भाषावाद, जातिवाद, 
संप्रदायवाद ग्रादि ग्रवांछित तत्वों पर काबू नहीं पाया गया तो भारत का राजनीतिक 
और प्रजाताँंत्रिक भविष्य भ्रन्धकार में पड़ सकता है | 

भाषा का विवाद वस्तुत: झ्रारम्भ से ही भारतीय राजनीति का सिर दर्द रहा 
है। राष्ट्र-भापा के प्रश्न को लेवार उत्तर-प्रदेश में अर प्रेजी विरोधी एवं तमिलनाडु में 
हिन्दी-विरोधी श्रान्दोलन समय-समय पर श्रपना उप्र रूप धारण कर लेते है । 

इस भापा-ग्रान्दोलन ने उत्तर-प्रदेश और दिल्‍ली में 'हिन्दी सेन्त' को जन्म 
दिया जिसमे श्रग्रेजी में लिखे तत्वों, सकेतों आदि को कोलतार से मिटाने, प्र'ग्रेजी 
अखबारों के बहिष्कार करने, गांग्रेसी मत्रियों के पेराव करने झादि की दिशा में 
एक व्यापक झान्दोलन चलाया । श्रहिन्दी-भाषी राज्य भी इससे पीछे न रहे । हिन्दी - 
भापी राज्यों का आन्दोलन ज्योंही समाप्त हुआ, अहिन्दी-भापी राज्यों में हिन्दी के 
विरोध में ग्रा्दोलन शुरू हो गया और सरकार द्वारा पारित राज्य-भापा संशोधन 
विधेषक की भत्संना की जाने लगी । इस आम्दीलन का केल्‍द्र तमिलताड़ु रहा भौर 
प्रन्‍्नादुर की सरकार का इसे पूरा समथ्थन प्राप्त हुआ । 

3. धर्म--भारतीय राजनोति के प्राधार के रूप में धर्म भी एक शक्तिशाली 
तत्व के रूप मे रहा है । धर्म ने भारतोयष राजनीति पर विपरीत प्रभाव डाला है । 
धर्मान्ध भावनाश्रों के कारण देश की राजनीतिक एकता पर भीपण प्राषात हुप्रा है । 
जो धर्म देश को एकता के बन्घन में यांघने याली संयोजक शक्ति का काम कर सकते 
हैं बही भाज घिभेदक शक्ति के रुप में नजर प्रा रहे है । जिस धर्म के सकीर्णो भ्ौर 
अनुदार रूप मे भारत का विभाजन करवाया है, वह ग्राज भी घप्तिर उठाता रहता है । 
धर्म के कारण भारत के विभिन क्षेत्रों में एक समुदाय का दूसरे समुदाय रे, एक वर्ग 

. का दूसरे वर्ग से भौर एक जाति का दूसरी जाति से मनमुटाव चलता रहता है । 
परिणामस्वरूप राजनैतिक वातावरण निरन्तर दूदित होता रहता है श्रौर धवेदः 
गम्मीर राजनैतिक समस्याप्रो का मौके-बेमौक्ने प्रादुर्भाव होता रहता है। 

भारत में घामिक सत-भेद राजनंतिक एकता झौर भ्रस्वस्थ सामाजिक प्रति- 
योगिता के झाधार दने हुये हैं। भारत वी राजनीति का बहुत कुछ निर्धारण हिन्दू 
भर मुसलमानों के घामिझ मत-मेदों और तनावों से हुप्रा है । 

धर्मान्धता ही बह विप-दीन था जिसने भारत दंग विभाजन किया । भारत 
में विभिन्‍्त घमरविलम्दी रहते हैँ जिसके कारण वह विभिन्‍्त झूय्ों में राजनीति का 
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झ्राधार बना हुप्रा है। विभिन्‍त धर्मावलस्बी झ्रपना-प्रपता राजनीतिक वर्च॑स्व जमाना 
चाहते हैं तथा एक दूसरे के प्रति प्रसहिष्णुता की भावना रखते हैं। इसके मलावा 
वे भ्रपना राजनीतिक प्रध्तित्व॒ कायम रसना चाहते हैं। हिन्दू भधिकारी हिल्दू- 
घमविलम्बियों को मुस्लिम श्रधिकारी मुस्लिम घर्मावलम्बियों को संरक्षण देते हैं । 

भारत में धर्म इतना प्रभावशाली तत्व बना हुग्ना है कि कतिपय राजनीतिक 
दलों का निर्माण भी वस्तुत: विशुद्ध धर्म के झ्राधार पर हुमा है । द्रविड़ मुनेश् कप- 
धम तमिलनाडु के भव्राहमणों का दल है! पंजाब में भ्रकाली दल सिखों के एक वर्ग 
का राजनीतिक घामिक दल है ! यह दल भाषाई क्षेत्रवाद के छद्म बेप में घामिक 
साम्राज्यवाद का ज्वलत्त उदाहरण है। हिन्दु-महासभा, हिन्दू-राष्ट्र, हिन्दू-संस्कृति 
और हिन्दू-राजनीति की स्थापना करती है। 

धर्म के श्राधार पर भारत में समय-समय पर राजनीतिक सघर्ण और विवाद 
होते रहे हैं। 956 से !960 के मध्य बम्बई नगर पर नियन्त्रण के लिए मराठी- 
गुजराती संघर्ष का जो दौर चला बह धार्मिक उप्रवादी राजनीति का ज्वलस्त प्रमाण 
है । भारत के एक सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल पर राजनीतिक अ्रभुसत्ता के लिए 
हिन्दुओं, मुसलमानों झ्लौर ईसाइयों मे निरन्तर खीचा-तानी चलती रहती है । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजनीति मे प्रत्यक्ष या गप्रत्यक्ष रूप से 
धमम भ्राज भी प्रपनी महत्वपूर्ण भूमिका भदा कर रहा है। यह धर्मान्धता की 
भावना भारतीय संसदीय लोकतत्र को खोखला कर रही है तथा राष्ट्रीय एकता को 
छिल्व-भिम्त कर रही है | राजनीति एवं धर्मान्धता के इस मेल ने भारतीय राजनीति 
की साम्प्रदायिक राजनीति बना रखा है। 

क्षेत्रवाध--भारतीय राजनीति का एक अन्य आधार क्षेत्रवाद है । भारतीय 
आज भी अपने को भारतीय नागरिक न समभककर अपने को बंगाली, बिहारी, गुजराती, 
मद्रासी, राजस्थानी व पजाबी समझते हैं। यद्यपि संविधान में एक नागरिकता की 
घोषणा की गई है तथापि प्रान्तीयता की भावना ने तोगों पर इस तरह कव्जा जमा 
रखा है कि वे प्रान्त के सकुचित हितो के लिए राष्ट्रीय भावना को पीछे धक्केल देते 
हैं। उदाहरणार्थ--भाण व राज्यों के पुरर्गठच के समय से ही मैसूर भौर महाराष्ट्र 
के बीच सीमा-विवाद देश की शांति को भंग करता ग्रा रहा है । 

पहाडी क्षेत्र भी क्षेत्रवाद के अखाड़े हैं। खासी, जयन्तियाँ, गारो, मिक्रिर, 
उत्तर कछार, मिजो, पहाड़ियों श्रादि में गूर अ्समियां कवीले रहते हैं । पूर्वी पहाड़ो 
क्षेत्र में क्षेत्रवाद की भावताएँ उप्र हिंसक रूप ले छुको हैं। भारतीय संविधान के 
अनुसार इन क्षेत्रों का प्रशासन जिला-परिपदों के अवीन होता है जिन्हे श्रधिकार दिया 
गया है कि वे खेती, स्थानीय प्रशासद झौर सामाजिक रीति-रिवाजो के बारे मे काबून 
बनायें जब 960 में असम भाषा-विवाद को लेकर दंगे हुए तो पहाड़ी क्षेत्रों के प्रति- 
निधियों ने श्रलग पहाड़ी राज्य की माग उठा दी । 5 अवहुबर 963 को प्रतिनिधियों 
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मे स्वर्गीय श्री मेहरू से मुलाकात की । श्री नेहरू ने भ्राश्वासव दिया कि पहाड़ी क्षेत्रों 
को प्रसम के राज्य के भ्रन्तगंत पूर्ण स्वाधीनता दी जाएगी । इसके बाद भी पहाड़ी 
क्षेत्रों की माँग शान्त न हुई । 
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति के उपयुक्त प्राघार 
राजनीति को दूपित किए हुए हैं तथा भारतीय सस्दीय लोकतत्र की सफलता के मार्म॑ 
में भीषण चट्टान के संहय अड़े हुए है जिन्हें हटाएं बिना भारत में न तो संसदीय 
लोकतत्र॒ सफल द्वो सकता है और न ही राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सकती है । 
भारतीय राजनीति की प्रकृति इन आधारों के कारण भनन्‍्य देशो की अपेक्षा भिन्न 
प्रकार की हो गई है । 
यह भी एक तथ्य है कि इम तत्वों को शुद्ध रूप में उभारने के हथकण्डे ग्राज 
के राजनीतिन्नो के है। श्राज के राजनीतिज्ञ चुनाव जीतने के नाम पर कभी जातिवाद, 
कभो भाषाबाद प्रौर कभी साम्प्रदायिकता एवं प्रान्तीयता को उमारते है। गाज देश 
में जो भाई-भतीजावाद बढ़ रहा है बहू ग्राज के राजनीनिज्नों को उपज है । 
इतना सब होते हुए भी भारतीय राजनीति में घ॒र्मं, जाति, प्रान्दीयता व भाषा 
का जो भाग है वह समूल रूप से नध्ट नही किया जा सकता क्योकि ये चीमें भारतीय 
समाज में युगों से घर किए हुए हैं। भारतीय लोकतंत्र में दल होंगे, जातियाँ होंगी, 
विभिन्‍न धर्म होंगे लेकिन सबको प्रपने-अपने स्थान पर कायम रखते हुए भी राष्ट्रीय 
हितों के प्रश्नों पर सभी को एक हृष्टि से सोचना होगा । जैसे चुनाव श्रादि में जहाँ 
तक हो सके जातिवाद, भाषावाद व क्षेत्रवाद का सहारा न ले तभी भारतीय राजनीति 
शुद्धिकरण की झ्ोर उन्मुख होकर दूषित राजनीति का चोला छोड़ेगी । 
प्रश्न 3)--भारत की राष्ट्रीय एकता की समस्पा पर प्रकाश डालिए । 
राष्ट्रीय एकोफकरण के लिए जातिबाद, भाषावाद और प्रादेशिकतावाद कहाँ तक 
बाघक हैं ? 
भ्रयवा 
भारत में राष्ट्रीय एकीकरए की स्थापना कंसे की जा सकतो है ? इसके 
बाधक तत्वों का उल्लेख कीजिए । 
उत्तर--प्थे व झ्रावश्यकता--भाजा दी की सुरक्षा के लिए, देश को भाधिक 
प्रगति के लिए तथा भारत के ,उज्ज्वल भविष्य के लिए यह ग्रावश्यक है कि सम्पूर्ण 
भारत में राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता की धारा प्रवाहित हो। राष्ट्रीय एवं 
भावनात्मक एकता के विकास में आने वाती समस्त बाधाभों को दुर किया जाएं । 
उन विघटनकारी और पृथकतावादी ताकतों का बिनाश किया जाए, जो 
भारत के झस्तित्व के लिए भय का कारण हैं। विघटनकारी एवं पृथक्तावादी 
प्रवृत्तियों को जाति तथा उपजाति, भाषात्मकू विविधता, क्षेत्रीय भावना ८ 
दावों प्रादि से पर्याप्त बल मिला है भौर देश अधिक विघटित होता गया है । 
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एस० हैरिसन ने यही निष्कर्ष निकाला है कि भारत में स्वतंत्रता श्राप्ति के बाद 
विधटनकारी शक्तियाँ निरन्तर प्रदस होती गई” हैं । राम्पूर्णा देश भाषा, जाति, घर, 
प्रान्त और सम्प्रदायों के चक्र-ब्यूह में लिपटता घला गया । देश में विधटन की तीम्र 
हवाए चलने लगी हैं भौर शीघ्र ही यदि इन विनाशकारी हवाधों पर नियंत्रण नहीं 
किया गया तो ये हवाए' प्रलयकारी आँधियों का रूप घारण कर लेंगी । तव हमारी 
श्राजादी का नन्‍हा पौधा उनके सम्मुस्र टिक ने सकेगा । 

राष्ट्रीय एकता कोई इमारत नही है जो ईंट श्रोर पत्थरों, इने श्ौर पानी, 
लकडी पौर झोौजारो से सड़ी की जा सके, यह न कोई ऐसा तत्व है जिसे कानून के 
प्राधार पर स्थापित किया जा सक्रे या राजनीतिक समभौतों से दृढ़ किया जा सके । 
सच्चे श्रथों मे राष्ट्रीय एकता तो एक आरान्तरिक प्रतिध्वनि है जिसमे लोगों के हृदयों 
झौर मस्तिष्कों में बड़ी शांति के साथ विकसित करना होगा । इसके लिए हमे प्रपने 
हृदय व मस्तिष्क को विशाल हृष्टि को व्यापक प्रौर बुद्धि को सहिषयु बनाता होगा । 
किसी संकटकाल में यदि हम सामयरिक रूप से एक हो जाए तो सच्चे मायने में एकता 
नहीं कही जा सकती । वाह्य दबाब से तो रेत के भी लड॒हु बनाएं जा सकते है तेकिन 
वाह्य दबाव जब तक है तब तक ही ऐसे लड्डू का भ्राकार कायम रहेगा | दबाव हट 
जाने पर रेत तितर-वितर हो जाएगी । ग्रत: हमे कष्ट, त्याग भौर बलिदान से अजित 
स्वतंत्रता को भरक्षुष्णा वनाएं रखना है। यदि एक मजबूत भारत तथा सफल भारतीय 
जनतत्र देखना है तो देश की राष्ट्रीय एकता के आधार पर एकसूृश्रता में बाँधने के 
प्रयत्न करने ही होगे । डा० राधाकृष्णन्‌ ने कहा था, “हमारे देश को भय बाहर से 
नही भीतर से है । हमारे शत्रु हमसे दूर नही, बल्कि हममे भ्ौर हमारे देश मे ही हैं । 
यदि हमें एक श्राधुनिक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में विकास करना है तो हमे इन से लड़ना 

देगा ।”” 
ष राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व 

भारत की राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व एक नहीं है वर्न्‌ भ्रवेक है जो 
निम्नलिखित है:-- 

4, जातिवाद--जातिवाद समय-समय पर पपने वीभत्स रूप में प्रदर्शित करके 
देश की एकता को श्राघातव पहुँचाता है। सामाजिक क्षेत्र में जाति सम्बन्धी भेदभाव 
कायम है । यद्यवि जाति का महत्व कम होता जा रहा है, परन्तु राजनीतिक अवसर- 
वादिता को बढाने में इसका महत्वपूर्ण हाथ है ! आज भी हमारे देश में मतदान जाति 
फे आधार पर होते है। सभी दलो के प्रचारक अपने दलीय उम्मीदवारों के लिए 
जाति का उपयोग करने से नहीं हिचकते और भ्रशासनिक भ्रघिकारों में भी यह श्रवृत्ति 
हष्टिगोचर होती है कि वे भ्रपनी जाति को प्राथमिकता देते हैं । 

2 भाषावाद--भाषा सम्बन्धी विविधता के कारण भी विघटनकारी शक्तियाँ 
प्रबल हुई हैं । स्वतस्त्रता-प्राप्ति के बाद इसी कारण भाषा पर आधारित प्रान्तो की 
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मांग शुरू हुई । नया महाराष्ट्र बढ गया । पजाबी सूबे की माँग अकाली करने लगे । 
भाषायी सम्बन्धी वाद-विवादों के कारण देश में भाषायी दंगे हुए जो कहीं-कही तो 
इतने लज्जास्पद रूप धारण कर गए कि एक सम्य देश के लिए उसे शर्म की बात 

हीं जानी चाहिए । देश स्वतन्त्र होने के बाद से ही भाषा के ध्राघार पर यलग-झलग 
क्षेत्र निर्धारित करने बालों की सख्या बढती गई। क्षेत्रीय भाषाप्रों की राज-भाषा 
हिन्दी के मुकाबले में अधिक प्राथमिकता दो जाने लगी है । 


3. साम्प्रदायिक दल--साम्प्रदायिक दलों की दूषित नीति झौर ध्रिएत प्रचार 
के ही कारए भारत का विभाजन हुआ । इन्ही दलों की कृपा से विभाजन के समय 
दोनों देशों बे बीच पाशविवतता का नख-नुत्य हुआ । भारत-विभाजन के पश्चात्‌ ऐसा 
लगने लगा कि साम्प्रदायिकता अपनी मौत मर जाएगी, किन्तु ऐसा नही हुम्रा 
पंजाब में भापा की भ्राड़ लैकर एक साम्प्रदायिक राज्य बनाने के स्वप्न देखे झौर 
उसके लिए झान्दोलन भी चला दिया । दूसरे सम्प्रदाय ते इसका विरोध किया | 
पंजाब साम्प्रदायिक तनाव का अ्रसाडा बन गया । केरल में साम्प्रदायिक दल को 
पराजित करने के लिए ढांग्रेस ने मुस्लिम लीग के गड़े मुद्दे! में प्राण फू के ! मुस्लिम 
साम्प्रदायिकता सम्पूर्ण देश में सिर उठाने लगी । 'हिम्दू राष्ट्र” का तारा लगाने वालो 
सस्याए हिन्दू का अर्थ न समभकर हिन्दुओं का एक सम्प्रदाय बना बैठी हैं ! भारत 
के ये दो सम्प्रदाय एक दूसरे के श्रत्ति सहिष्णु नही हो पाए हैं। भारतीय मुसलमान 
भ्राज तक प्राचीन भारत्तोय महापुरुषों के प्रति आस्था व्यक्त नहीं कर पाया है । 
कितने ही मुस्लिम ग्रांज भारत की अपेक्षा पाकिस्तान से अधिक सहानुभूति रखते हैं । 

4. क्षेत्रीय भश्ति--क्षेत्रवाद और प्रान्तीयता की भावना ने लोगो पर इस 
तरह बब्जा जमा रखा है कि प्रान्त के सेकुचित हिंतो के लिए राष्ट्रीय भावना को 
पीछे धक्केल देते है । राजनीतिक क्षेत्र मे भी इस क्षेत्रीय भक्ति की घुसपूँठ कम नहीं 


है। छुनावो मे क्षेत्रीय भक्ति खुलकर रग लातो है । लोग भारत में झपने को भारतीय 
नागरिक मे समककर वगाली, विद्वारी, गुजरातो, पंजाबी भ्रादि समभतें है । 

5. धर्मान्धता--राष्ट्रीय एकता में धर्मान्थता भी एक बड़ी समस्‍या हे । 
यथपि धम्म नैततिक-शक्ति प्रदान करता है किन्तु भारत में विभिन्‍न क्षेत्रों में धर्म का 
कुरप स्वरूप विद्यमान है। आज भी भारत में हिस्दून्मुस्लिम समस्या भ्रपना सिर 
उठाए हुए हैं| दोनों जातियो के लोगो की बडी सस्या में प्राज भी धामिक कट्टरता 
भपना कल्पित प्रभाव जमाएं हुए है । एक धमावलम्बी अधिकारी अपने ही धर्म के 
मानने वालो को अधिकाधिक सहायता देता है! यें बातें राष्ट्रीय एकता को भ्राधात 
पहुँचाती हैं । 

6. निर्घनता व श्राथिक पग्रसमानता--निर्धनता एवं झ्ाथिक प्रसमानता 
समाज में असतोप को जन्म देती है । यह असंतोप समाज भौर सामाजिक व्यवस्था 
एवं शासन सभी के भ्रति भअविश्वास के भाव में वृद्धि करती है। इस से हिसात्मक 
प्रवृत्तियों को बल्च मिलता है । 
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7. राजनेतिक दलों का नैतिक पतन--भारतीय राजनैतिक दल राष्ट्रीय हितों 
की अ्रपेक्षा दलगत स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं । राजनैतिक दल स्वयं जातीयता, 
क्षेत्रीयता, व साम्प्रदायिकता को प्रश्नय देते हैं । वे जाति, धमें, भापा श्रादि के बल पर 
2०४३ का कोई अवसर हाथ से नही जाने देते । इससे राष्ट्रीय एकता में व्यवधान 

8. सम्राचार-पत्नों को गलत सोति--देश के कितमे ही समाचार-पत्रो ने ही , 
राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य को भुला दिया है । कितने ही पत्र तो जीवित ही जाति, 
संप्रदाय और क्षेत्रीय भाववा के कारण हैं। इन भावना को उभाड़कर अपना स्वार्थ 
सिद्ध करना-यही इन पत्रों का उद्दे श्य रह गया है । 

9. एक श्रादर्श का श्रभाव--प्तमाज में विघटनकारी तत्त्वों के सिर उठाने का 
महत्त्वपूर्ण कारण जनता के सामने एक झादर्श का अस्ाव है। बीसवी शताब्दी के 
पूर्वांध भे भारतीय जनता के समक्ष भारत की स्वतन्त्रता का साभाग्य उद्देश्य था। 
देश का मिर्माण एंव विकास इसका विकल्प नही हो पाया है । 

40. शासन फ्री शियिलता--शासम ने कभी राष्ट्रीय एवंा के प्रश्त को 
महत्व नहीं दिया । शासक वर्ग जनता के सम्मुख अपने व्यवहार से किसी झ्ादर्श को 
प्रतिष्ठा नही कर पाया । कौटिल्य व गाँधीजी की रीति को, कि शासक बर्ग त्याग श्रौर 
बलिदान से जनता में झादशे का निर्माण करे, शासन भूल गया । 

4, सही शिक्षा का प्रभाव--शिक्षा-प्रणाली भी राष्ट्रीय एकता के न्यायालय 
में अपराधी है। देश में जातियों, धर्मो, भर सप्रदायों के नाम पर इन्ही के हित के 
लिए शिक्षा-सस्थाओं का दुरुपयोग होने लगा । विद्यालयों में श्रध्यापकों की नियुक्ति 
सम्प्रदाय के भाधार पर होने लगी जिससे शिक्षणा-सस्थाग्रों में राष्ट्रीय एकता की 
चातावरण नहीं पतप सका । 

2. शासकीय भाषा का प्रश्न--भारत में सपूर्ण देश के लिए एक शासकीय 
आषा का पूर्शतया प्रभाव है। शासकीय भाषा देश की जनता की एक सूत्र में बाधती 
है. किन्तु दुर्भाग्य है कि हिन्दी भाषा श्रग्नेजी का व अहिन्दी ज्रापी हिस्दीका पूरा 
विरोध करते हैं | इससे राष्ट्रीय एकता को बड़ा व्याधात लगता है । 

रफ्ट्रीय एकता के उपाय 

निम्न उपायों के द्वारा राष्ट्रीय एकता कायम की,जा सकती है-- 

ह. सांप्रदायिकता की भावना न पसपने देचा--स्ाप्रदाथिक भावना को नहीं 
पनपने देना चाहिए | यह आवश्यक है कि देश के सभी क्षेत्रों में हिन्दू, मुसलमान भोर 
अन्य सम्प्रदाय के लोग साथ-साथ काये करें। प्रशासन के क्षेत्र में भो सेवाशों का 
अधिकाधिक लाभ उठाया जाय ताकि उनमें भारत के लिए कार्य करने की भावना 
बड़े । विछड़ी हुई जातियों भर कबीलो को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाए क्योंकि 
एक पुरानी कहावत के अनुसार किसी भी चेन की शक्ति उसके सबसे कमजोर जोड़ 


में होती है । 
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2. बिभिन्न प्रान्तो के बोच सॉह्कृतिक श्रादान-प्रदान-राष्ट्रोय एकता के 
लिए विभिन्न प्रान्तों के दीच प्रधिकाधिक सांस्कृतिक झादान-प्रदान हो । हमें अपने 
देश की एकता के लिए क्षेत्रवाद की भावनाप्नों को मिटाने के लिए चाहिए कि हम 
एक दूरारे को अपने-प्रपने मेलो, त्यौहारों गौर यधा-सभव झपने घामिक व्यवहारों पर 
श्रामत्रित करे। इसके अ्रतिरिक्त देश भर में ऐसे अध्ययन केन्द्र स्थापित किए 
जाएं जहा निष्पक्ष रूप से सामाजिझ रीति-रिवाजों श्रौर सस्याग्रों के झ्रध्ययत की 
व्यचस्था हो । 

3 धामिक सहिष्णुता का विकास--जब तक देश मे धघामिक सहिष्णुता का 
विकास नही होगा, तब तक धामिक क्टुरता तो बनी रहेगी झोर धर्मान्थता देश फी 
एकता में बाधक बनी रहेगी । यह भी झ्ावश्यक हैं कि धाभिक नामों को लेकर चलाने 
बाली सस्थाओ्रों को समाप्त कर दिया जाएं। इस बात पर प्रत्येक संभव प्रयत्न करने 
चाहिए कि धामिक प्रल्प-सस्यऊों में सुरक्षा और संतोष फी भावना बनी रहे । 

4. शिक्षा-क्षेत्र में सुधार--शिक्षा-क्षेत्र मे सुधार के लिए झ्रावश्यक है कि वे सभी 
विद्यालय जहाँ पर फिसी भी प्रकार का साम्प्रदायिक वातावरण स्थापित हो रहा हो 
बहाँ विद्यालय में राष्ट्रीय प्रार्थना, एकता, का सचार करने वाल्ली सभा, एक 
चेश-भूषा त्था भारतीय सांस्कृति का गौरव दर्शाने वाले सास्क्ृतिक कार्य क्रम भ्रवश्य होने 
चाहिए । योग्य एवं चरित्रवाबु अध्यापको की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा शिक्षा के 
क्षेत्र को राजनीति से दर रखा जाना चाहिए । 

5. झ्रथिक प्रगति व अ्समानता की समाध्ति-पिशछड़े एवं निर्धत बगें मे 
व्याप्त ग्सततोप को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक अ्राधिक 
समानता की स्थापना की जाए एवं प्राथिक क्षेत्र में प्रगति को जाए । जब क्षक इन्सान 
और इन्सान के बीच घन क्री दीवार गिरा नही दी जाती तब तक हमारा समाज बहुत 
सोसला है । 

6, प्रशाप्तकों द्वारा एक झ्रादर्श की स्थापना--प्रशासको को जनता के सम्मुख 
त्याग, बलिदान, चरित्र एवं ईमानदारी का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए । वे झपना 
ध्येय जनता की सेवा बयाए तथा चुनाव में चाहे उनकी विजय हो, चाहे पराजय, वे 
जातिवाद, संप्रदायवाद, प्रास्तीयता आदि का सहारा न लें । 

।. आराचार-संहिता--राजनतिक दलो, नेताओं, समाचार-पत्रो तथा विद्याधियों 
के लिए भ्राचार-संहिता का निर्धारण किया जाए । न केवल प्राचार-सहिता का निर्धा- 
रण किया जाए, भ्रपितु यह भी देखा जाए कि उस आचार-सहिता का पालन ही । 

8. भाषा-समस्या का समघान--भाषा-समस्या के समाधान से राष्ट्रीय एकता 
के मार्ग को बहुत बड़ी बाधा समाप्त हो जाएगी । हिन्दी तथा झग्नेज़ी का ज्ञान क्रमशः 
राष्ट्रीय तथा भस्तराप्ट्रीय भाषा के रूप में प्राप्त किया जाय तथा भहिस्दी भाषी क्षेत्र हिन्दी 

के झतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान अवश्य उपलब्ध करें । सभी भारती 
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भाषाओ्रों की लिपि देव नाग्री हो । इसके लिए योजना-बद्ध रूपए मे कार्य प्रारम्भ 
किया जाए। 
निष्क्प रूप में यह कहना होगा कि भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए समाज 
की भावनात्मक समृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि हम प्रेम, सहानुभूति झौर सदू- 
भावनाश्रो के द्वारा बैर-विरोध के कारणों का नाश करें । हम उदार मतोवृत्तियों को 
भपनाए' श्र भ्रवनी पर्यंवेक्षण-शरक्ति को न थवाए । हम विभक्त करने वालो अबृत्तियो 
का दमन करें श्रौर सदियों की गुलामी के बाद प्राप्त हुई स्वतन्त्रता तथा भपने झाधिक 
बे सामाजिक वुनरुत्थान के भवसर न खो । 
प्रश्न 32--भारतोय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के सबल भौर निरबेल तत्तवों की 
व्याए्या कीजिए । यह कहाँ तक सकल हुई है ? 
अ्रथवा 
भारत की जनतार्त्रिक व्यवस्था में यया कमियां हैं ? इन कप्तियों को कैसे 
दूर किया जा सकता है ? 
झथवा 
चिश्व में भारत सबसे बड़ा जनतन्त्रोय देश है । क्या यहाँ जमतस्प्रीय पद्धति 
सफल हुई है ? यदि नहों तो क्यों ? 
उत्तर--बाह्य॒ परिस्थितियां--भारत के सभी पड़ीसो देशों वे जनतम्त्र के 
असफल होने, एक-एक कर एशिया के नवोदित राष्ट्रों के गधिनामकतन्त्र की गोद मे 
जाने, बाह्य एवं आम्तरिक दोनो क्षेत्रों से साम्यवाद के बढ़ते हुए संकद, राष्ट्रीय सुरक्षा 
से सम्बन्धित ग्रापत्तकालीन परिस्थिति तथा देश में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई महंगाई प्रोर 
अप्टाचार ने इस प्रश्न को उद्"े लित किया है कि वा भारत मे प्रजातन्भ का पौधा 
पह्लवबित होता रहेगा । चीन, हिन्देशिया, बर्मा, ठेपाल, प्राकिस्तान भादि स्र्मो एप्रिया 
के देशों मे प्रजातन्त के शव पर तानाशाही की जिस प्रट्टालिका का निर्माए किया 
गया, उसकी कहानी यया भारत में भी दोहराई जाएगी ? क्या भारत में भी प्रजातव 
का प्रयोग प्रसफल हो जायेगा ? प्रश्न का महत्व भारत को हृष्टि से तो है ही, परन्तु 
सासार की से भी है | संसार में द्वितीय महायुद्ध के परचान्‌ लगभग 50 नये राष्ट्रों ने 
जन्म लिया । ये सभी राष्ट्र बड़ी उत्सुकता से भारत में हो रहे प्रजातत्त्र के प्रयोग को 
देख रहे हैँ । यदि भारत में प्रजातन्त्र का प्रयोग भगफत हुम्मा तो इम नए राष्ट्रों का 
प्रजातन्त्र पर मे विश्वास उठ जाएगा । तया ये किसी भी प्रकार के प्रधिनायश्याद 
के चंगुल में फंस जाएंगे । धाहे वे स्वयं का दिल बहताने के लिए या गंसार फ्तो 
धोछा देने के लिए प्रपतों शासन-ग्रणाली को 050क्‍008 एऐचए/ण्टा7०७ या फव्डी5 
एव्या०८४४०५ कहें । 
भारतोय जनतन्त्र के बारे में दो सत--वाध्तव में, मारत मे प्रजातस्त का 
अविष्य क्या है, इस विषय में दो प्रवार के मत हैं : एक धोर तो प्राशावादी हैं जो 
बहते हैं हि भारत में प्रजातस्त्र उत्तरोत्तर विकास ऐी सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा है। 
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उनका तक॑ है कि भारत में पाँच आम चुनाव हो जुके हैं, जो इस बात का प्रमारा हैं 
कि प्रजातन्त्र के प्रति जनता की कितनी आस्था है। भारत में पंचायत-राज योजना के 
अन्तर्गत राजनतिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर देश के गांवों में प्रजातन्त्र की लहर 
दौड़ाई जा रही है । क्या यह सच्च सिद्ध नही करता कि भारत मे प्रजातन्त्र की जड़े 
जमती जा रही हैं | इस प्रकार इस बात का भविष्य उज्ज्वल है । 

परन्तु दुसरी झोर कितने ही विद्वान भारत में प्रजातन्त्र के भविष्य के बारे मे 
चिस्तित है । संसद-सदस्य एच० बी० काप्तय का गत है--“हमारे देश एवं एशिया में 

अन्यत्र वर्तमान प्रवृत्ति से ऐसा लगता है कि ससदात्मक सस्थाएं पतन की ओर जा 
रही है| मुझे ऐसा श्रनुभव हो रहा है कि झ्राठवी दघ्याब्दी तक, यदि उससे पहले नही, 
संसदोय शासन-प्रणाली तो रह सकती है, परन्तु उसकी आत्मा समाप्त हो जाएगी ।” 
श्री घो० पी० सेमन से कहा--'0 वर्ष के कार्यकाल के बावजूद झभी भी नेहरू के 
बाद कौन ? यह पुकर सुनाई पड़ी । यह अकेला तथ्य इस बात का प्रमाण है कि 
प्रजातन्त्र अभी तक सफल नहीं हंश्रा है । यदि प्रजातन्त्र स्वस्थ और मजबूत हो तो 
लोग यह प्रश्न नहीं पूछेंगे ।” 

भारतीय संसदीय जनतन्ध में निम्नलिजित कमियाँ है-- 

. सशक्त विरोधी दल का अ्रभाव- ससदीय लोकतन्‍्त्र की सफलता के लिए 
यह झ्रावश्यक है कि देश में सशवत विरोधी दल विद्यमान हो ताकि सत्ताह॒ढ़ दल अपने 
कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहकर जनता भे शासन-व्यवस्था के प्रति विक्षोभ पैदा न॑ 
करे । दुर्भाग्यवंश भारत में स्वतन्त्रता के 23 वर्ष बाद भी ग्राज कोई सशक्त विरोधी 
दल नहीं है । साणव्र विरोधी दल के न होने से ही अब तक सत्ताझढ़ काँग्रेस दल अपने 
कार्तत व्यों के प्रति एक बडी सीमा तक उदासीन रहा है । 

किसो भी देश में प्रजातन्त्र की सफलता के लिए यह झावश्यक है कि वहाँ एक 
सशक्त विरोधो दल हो जो ग्रावश्यकता पड़ने पर सत्ताधारी दल का स्थान ग्रहण कर 
सके । एव सगवत विरोध दल दल दे ग्रभाव में सत्ताधारी दल पर कोई अंकुश नहीं 
रहने से वह निष्किय स्रष्ट एवं अनुत्तरदायी हो जाता है। वास्तव में यह भत्यन्त 
चिन्ता का विपय है कि 23 वर्ष पश्चात्‌ भी देश मे सशबत विरोधो दल के उभरने के 
संकेत नही मिले हैं। पाँचयें श्राम चुनाव ने भी इस चिन्ता को भर बढ़ा दिया है । 

भारत में लोउतन्त्र के प्रति झ्ास्या इसलिए भी घटने लगी है कि एक तो देश 
में पहले से ही बहुत प्रधिक राजन तिक दल हैं भोर दुसरे फिर भी दल वरसातो मेडकों 
की भाँति संख्या मे बढ़ते चले था रहे हैं। राजनीतिक दलों की इस बरसात से देश मे 
विघटनकररी तत्त्वों को बल मिला है और अ्रपनी-प्रवनो डफली, झपना-प्रपना राग! 
जँसी प्रवस्था पैदा हो गई है । 

2. निरक्षरता एवं दोषपूर्ण शिक्षा-पद्धति--प्रजातन्त्र की सफलता के लिए 
आवश्यक है कि वहाँ की जनता शिक्षित हो । प्रजातन्त्र की नोव इसी भाषार 
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टिकी हुई है । श्रावश्यक है कि प्रजातन्त्र की नींव हृढ हो--इसी लिए सफल ग्रजातन्त्र 
के रा यह झावश्यक है कि जनता सुशिक्षित हो । सरकार के प्रनेक वर्षों के ग्रकथनीय 
परिश्रम के वाबजूद भारत में केवल 20 प्रतिशत व्यवित्त ऐसे हैं जो लिपना और 
पढ़ना जानते हैँ ॥ जब तक कि भारतीय नागरिक शिक्षित न हो जायें, उनमें उच्च 
कोटि ४: राजनंतिक जाग्रति न उत्पन्न हो जाये और वे नागरिको के उत्तरदायित्व व 
अपने अधिकारों को सही रूप मे ने समभने लगे तव तक उन्हें कपटपूर्ण मिथ्या प्रचार 
द्वारा गुमराह किये जाने की सम्भावना वनो रहेगी । हमारी शिक्षा-पद्धति भी पतित 
श्रवस्था में है। हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान में प्रजातन्त्र की श्रसफलतता का एक 
महत्त्वपूर्ण कारण वहाँ की जनता का अशिक्षित होना था । 

3. राष्ट्रीय एकता का श्रभाव-राष्ट्रीय एकता के अ्रभाव में प्रजातत्त्र तो 
बया कोई भी शासन-प्रणाली नहीं टिक सकती | परन्तु प्रजातन्त्र तो विशेष रूप से 
राष्ट्रीय एकता की मॉग करता है | भारत में राष्ट्रीय एकता की श्रावश्यकता इसलिये 
भी अत्यधिक है कि यहाँ प्रजातस्त्र ग्रभी तक शैशवावस्या में है। किस्तु भारत में 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विघटनकारी प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं । चारो झोर से 
शिशु प्रजातस्त्र पर विधघटनकारी दानव आ्राक्रमण करना चाहते है । स्वतस्त्रता-संग्राम 
के दिनो में भारत में राष्ट्रीय एकता की जो लहर व्याप्त थी, श्राग वह ढूडे से भी 
नहीं मिलती है | जातिवाद, भाषावाद, धर्मान्धता, क्षेत्रवाद व साम्प्रदायिक भावना के 
कीड़े भारतीय राष्ट्रीय एकता रूपी वृक्ष की जड़ को कुतर रहे हैं । प्रजातस्त्र में समा- 
नता व आ्तृत्व का नारा भारत में भाई-मत्तीजावाद के नारे के ग्रन्दर दव गया है । 
जातिगत हित के लिए राष्ट्रीय हित का बलिदाव किया जा रहा है। इस प्रकार 
प्रान्तीयता, जातीयता, भाषा-विवाद भारतीय जनसन्त्र को चुनौती दे रहे हैं, इनकी 
चुनौती स्वीकार न करने से प्रजाठन्त्र को भीषण झाघात लगने का भय है । 

4 झाथिक झसमानता- प्रजातन्त्र की सफलता के लिये श्राथिक समानता 
होनी श्रत्यन्त श्रावश्यक है । भारत की जनता गरीब, दलित्त व अर्घ-विकसित है, वहां 
प्रभातर्त्र नही टिक सकता । इस प्रकार कोई भी देश, जहा दम्साव शोर इन्सान के 
बीच प्राथिक असमानता की खाई गहरी हो, क्रान्ति का ग्राह्दाव करता है। लास्की 
के श्रनुतार झआधिक समानता के बिना राजन॑तिक स्वतन्त्रता व अ्जातन्त एक ढोंग 
है, वह म्रपुर्ण है। इस दृष्टि गो यदि भारत की ग्राथिक परिस्थितियों का प्रव्ययन 
करें तो एक बार फिर निराशा ही हाथ लगेगी। श्राचार्य कृपलानी के शब्दों में “मेरे 
दिमाग के अनुसार भारत मे प्रजातन्त्र को रवसे बड़ा खतरा जन-प्ताधारण की ग़रीदी 


और व्यापक बेरोजगारी से है ।” 
ग्राथिक दृष्टि से भी देश की वर्तमान परिस्थितियां एक भारी ग्रसन्तोष को 


जन्म देती है । इस असनन्‍्तोप में एक ऋान्ति के आह्वान के लक्षण दिसाई देते है। 
वह बास्ति प्रजातन्त्र के विरुद्ध भी हो सकती है और साम्यवाद व फासीवाद के समर्यंत 
मेंभी। 
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,. $. व्यक्तिगत चरित्र एवं सामाजिक मैतिकता--प्रजातन्भ को सबसे बड़ी 
दुबंलता सामाजिक गन तिकता तथा राष्ट्रीय चरित्र का भभाव है। किन्तु दुर्भाग्यवश 
भारत में भनंतितता, चरिश्रह्दीनता गौर श्रप्टाचार चरम सोमा पर पहुंच छुक्के हैं । 
अप्टाचार प्रशासव के सब झगोतथा समाज बेः सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर प्रजातन्त्र 
की जड़ो पर प्रहार फर रहा है । सामाजिक भनैतिकता के बारण समाज मे सुले 
ग्राम रिश्वत सोरी व काला बाजारी या वोलदाला है । राष्ट्रीय घन की झौर राष्ट्रीय 
चरिप्र थी चिम्ता क्ये बगैर घारो शोर धन-लोलुपता की होड़ लगी है। भौतिकवाद 
का शिकार होकर मिट्टी का पुतला यह इन्सान प्रपने स्वार्थों के कारण राष्ट्रीय-हिंत 
पर वष्मपात करता जा रहा है । 

व्यक्तिगत चरित्रहोनता, सामाजिक अनैतिकता तथा दलगत स्वार्थ हमे 
सामाजिक हृष्टि से एक ग्रराजकता की श्रोर प्रम्नसर कर रहे है। हम भगजाने ही 
उप्त भ्रवस्या वी और बडे चले जा रहे हैं, जो किसी राष्ट्र की मौत का संदेश हो 
सकती है। ससद-सादर्य श्री फामथ में 28 मा 963 को लोक-सभा में बोलते 
हुए ठीक ही कहा कि 'यदि शोघ्र ही इस अप्टाचार की रोकने के प्रयत्त न किये 
गये त्तो भारत में प्रजातंत्र की वही दशा होगी, जो चीन में च्याग काई शेक 
की हुई । 

शासन के प्रति प्रसंतोष--स्वतत्नता प्राप्ति के बाद जनता ने जो बड़ी-बडी 
प्राशाए' की, वे दुर्भाग्यवश पूरी नही हो सकी हैँ । जनता के बहुत से बर्गों में निराशा 
बढ़ी है | नव स्वतत्र भारत के सामने जो विभिन्न राजनीतिक, प्राथिक श्रौर सामाजिक 
समस्याएं" उपस्थित होती रही है, उन्होंने जनता मे ससदीय लोकततन्भ्न की सफलता के 
प्रति निराशा में वृद्धि की है । 

शासन के प्रति भ्रविश्वास--झम्राज आम जनता को सरकारी प्रधिकारियों की 
सच्चाई श्रोर ईमानदारी में विश्वास नहीं है। प्रविश्वास की परिधि में अफस र, मत्रिन्‍ 
गए, विधायकगएणा सभो झा जाते हैं। जनता इत में सच्चाई ओर ईमांग- 
दारी का ग्रभाव पाती है। अ्रप्ठाचार कार्य निबटाने में वितम्ब आदि से जनता 
परेशान है भ्रोर शासन के प्रति जमता के विश्वास की नोव हिल सी रहो है । 

गेताप्रों ब जनता के बीच राम्पर्क का झभाव--भारत के सरादीय लोकतश्न 
सफल्नता मे इसलिए भी विश्वास नहीं जम रहा है कि नेताझों और जनता के बीच 
सीधे सम्पर्क का अभाव सा है । रांकटों, वायाग्रो श्रौर परेशानियों का जनता को 
सामना करना पड़ रहा है और उसे प्रपनो शिकायत - अपने नेताग्रों से करने का 
सामान्यतया अवसर नही मिलता | जनता यह महसूस कर रही है कि नेता अपने 
करत व्यों को भूल गये हैं भौर जनता के भ्रति उपेक्षा-भाव रखे हुए है। जब जनता ही 
स्वयं को उपेक्षित महमूस करती है तो शासन-ब्यवस्था के प्रति उसके श्रर्थात्‌ देश में 
संसदीय लोकतंत्र के प्रति उसके विश्वास में कभी भा जाना स्वाभाविक है । 
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भारतीय जनतत्न की उपयुक्त कमियो ने यह सोचमे के लिए विवश्ष॒ कर दिया 
है कि भारत ने एक विशाल स्तर पर जनतत्र का प्रयोग किया है तथा यह दावा 
करना मूर्खेतापूर्ण होगा कि भारत मे जनतंत्र का भविष्य सुरक्षित है और यह हमारी 
सामाजिक व राजनैतिक बुराइयों को दूर करने मे सफल होगा ! 


(8) भारतीय राजनीति का वर्तमान स्वरूप 

प्रश्न 33--“कांग्र स-बिभाजन सैद्धान्तिक न होकर सत्ता के लिए संघर्ष था” 
इस कथन की विवेचना फीजिए । 

श्रथवा 

प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी का उभरता व्यक्तित्व ही कांग्रेस-विभाजन का 
मुख्य कारण था । श्रीमती गराधो की भारतीय राजनोति में कया भूमिका है ? 

उत्तर--प्रारस्भ--अर्नाल्ड टायनब्ी मे अपनी पुस्तक (885 206 १४८७ में 
इस सत्य का उद्घाटन किया कि ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति के उपरान्त भारत में 
सत्ता का संघ उत्ती भांति शुरू हुआ जिस भांति मुगल-्साम्राज्य के पतन के बाद 
हुआ । 20 वर्षो का कांग्रेसी एकाधिकार अपने अस्तित्व के सकट से गुजर चुका है। 
सत्ता का सधर्प काग्रेस के भीतर भी विद्यमान है। बगलौर प्रधिवेशन मे नेतृत्व 
प्रौर स्वार्थो का जेसा संघर्ष हुआ बसा भारतीय इतिहास में देखने को नही 


मिलता । 
राष्ट्रपति का चुनाव शोर कांग्रेस में फूट--काग्रेस ससदीय दल ने जब 


राष्ट्रपति पद के लिए श्री नीलम राजीव रेड्डी का नाम प्रस्तावित किया था तबसे 
ही कांग्रेस का विभाजन प्रारम्भ हो गया था। केन्द्र एव राज्य में कांग्रेस का बहुमत 
कम हो जाने के कारण राष्ट्रवति अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था इसलिए सिंडीकेट 
के तीन कर्याधारों--निजलिगप्पा, कामराज व पाटिल ने निश्चय किया कि वे प्रधान- 
मंत्री का इच्छित राष्ट्रपति नही बनने देंगे ! श्रन्त में राष्ट्रपति का चुनाव कांग्रेस के 
दो भीतरी ग्रुटो के प्रस्तित्व का कगडा बन गया । 

पछिण्डीकेद की भावों योजना--सिण्डोक्रेट ने श्रपता मनोवाध्लित उम्मोदवार 
घोषित कर सोचा कि श्रीमती गाधी का राजनंतिक जीवम समाप्त हो गया है । घिडी- 
केट मे भीतर ही भीतर अगले प्रधान मत्री का भी फैसला कर लिया । परन्तु श्रीमती 
गांधी गे ग्रपती सत्ता के प्रयोग द्वारा इस हचाई योजना को विफल कर दिया । मोरार 
जी देसाई को वित्तनमंत्रालय से प्रलग कार प्रधानमन्धी से सिण्डीकेट के विरुद्ध लाई 
छेड़ दी | सिण्डीकेट के सदरयो ने श्रीमती गराथी से बहुत प्रार्थना की कि मोरार जी 
को पुनः वित्त मंत्रालय दे दिया जाय । पर श्रीमती गाधी थे मोरारजी से उपग्रधान 
भन्‍्त्री बने रहने को कहां जो उन्होने भपनी प्रतिप्ठा बनाने के लिए - भ्रस्वीकार 


कर दिया । कि है 
बेकों का राष्ट्रीयकरएा--9 जुलाई 969 को श्रीमतीगाधी द्वारा 44 


बैको के राष्ट्रीयक रण की घोपणा सिण्डीकैट पर वद्ध की तरह गिरा । इन जनतांभिक 
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निर्णयों द्वारा श्रीमती गाधी ने राजमीति की दुनियाँ में अपना अद्वितीय स्थान बना 
लिया । सत्ता सघर्ष का वर्णन दिनमान में इस प्रकार किया गया है "अ्रमस्त भारतीय 
राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण महीना है। अगस्त से ही भारत को स्वाधीनवा प्राप्त 
हुई थी । अगस्त में ही काग्रेस के दोतो शिविरों मे एक दूसरे के लिए काग्रेंस छोड़ो 
की ऐतिहासिक घोषणा की । राष्ट्रपति के चुनाव ने काग्रोस पार्दी के एक भीतरी 
विभाजन को एक सँद्धान्तिक ग्राधार दे दिया । राजनंतिक व्यास्याकारों के अनुसार 
बैंको का राष्ट्रीयकररा इस आधार की पहली कडी है । यह सही है कि काग्रेस दल के 
दोनों शिविर भ्रव तक सिद्धान्त रहित आधारो पर चल रहे है। सत्ता के संघर्ष ने 
उनको वहाँ पर ला पटका जहाँ कि उनके पास अपने संघर्ष को राजनैतिक प्र्थ देने 
तथा अपनी आकांक्षा को विचारधारा से जोडने के ग्रलावा कोई रास्ता नही रह 
गया । वास्तविकता यह है कि केन्द्र मे मिली-जुली सरकार की राजनीति ने 969 मे 
जन्म लिया है । 
स्वतन्ध मतदान की सांग, गिरि की जीत--श्रीमती गाँधी ने राष्ट्रपति 
चुताव में स्वतत्र मतदान की माँग की झौर इसलिये ही उन्होंने ?०४४-५/॥४७५ जारी 
करने को मना कर दिया । फल यह निकला 7 राज्यो में से राज्यों मे श्री वी० 
बी० गिरि को मत दिया । यह श्रीमती गाँधी की सिण्डीकेट पर एक और विजय 
थी। ब्रिटिश पत्र इकॉनोमिस्ट ने लिखा कि “सत्ता के लिए जारो वर्तमान संघर्ष मे 
श्रीमती गाँधी ने 75 वर्ष के श्री गिरि को भारत के राष्ट्रपति पद पर विजयी बताकर 
अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर ली है ।” इस पर पाटिल व मोरार जी ने 
बदला लेने के.लिए श्रीमती गांधी को नेता पद से हटाने की धमकी दी पर असफल 
रहे । भ्रब यह भगड़ा भत्ता के स्थान पर सस्था के नेतृत्व का हो गया । निजलियप्पा 
ने मंत्रि-परिपद्‌ में श्रपनी टाँग अडानी चाही पर श्रीमती गांधी ने कहां कि इच्छानुसार 
मंत्रिपरियद्‌ बनाने का अधिकार मंत्री का है । 
राज्यों में क्वांग्रंस में फूट--केन्द्र की इस फूट का असर राज्यों पर भी पड़ा । 
यू० पी० में सी० दी० गुप्त का नेतृत्व सकट में पड गया जिससे चरणा सिह की 
सरकार बनी । एम० पी० में श्यामाचरण शुक्त तथा द्वारिका प्रसाद मिश्र का विरोध 
उग्र हो गया, बयाल एवं बिहार भी इससे अछूते म रहे । राज्यों में भी काग्रेंस का 
विभाजन हो गया । सिण्डीकेट ने राज्यों में श्रीमत्ती गाधी के समर्थकों को हटाना 
प्रारम्भ किया । सी० सुब्रमण्यम्‌ को कार्यकारिणी समिति से, कमलापति त्रिपाठी को 
यू० पी० काँग्रेस के ग्रध्यक्ष पद से तथा वेकटारमण को ओआस्श्रप्रदेश कांग्रेस प्रध्यक्ष 
पद से दूर, किया । इसके जवाब में श्रीमती ग्राघी ने चार कनिप्ट मत्रियों--एम० 
एस० गुरुषद स्वामी, परिमल घोष, जगन्नाथ पहाड़िया और जे० वी० मधुलराव--को 
पद त्यागने को कहा 
महासमिति के अधिवेशन व कार्यका रिखोी समिति में परिवर्तन 
गावी के समर्थकों ने महसमिति का अधिवेशन बुलाने का निश्चय क्रिया । 
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पान न पर की गया सकल हुए धो पु: पष्यण् बे री 
गांधापों ने #कफा प्र्म्ण ! हु कट जो गोवा पाप 2020 
बहगट रत 77 आल, चिप ॥| हरियर्धा, एम. थो , दिधर, धामाम, 
ली टड सेलजेम्यू एव कर्मीस में इश्दिये के गम्ेरों का बहुयत घा। उदय 
हम, दौए पदसादर थे गोहनयाह गुलाद़ियां भीकरयात्मर धरमिषाा में अपात- 
हक है शोध देते वो बेयार थे पर का्येगारिशी समीड़ि से दंगे प्रशीकार झर दिया । 
2 सयादर को की वायशारियी गर्मी के ॥॥ सहस्यों ने भ्रीमठी एपी को 
हा में समडन में विष्यामित श्री हो चोदाया बाद दोव वॉप्रेग समशेयदस की 
ली में डा० रामगुभगतिह को सोशगआ। धोर श्दायपरटा घाव को राम्यत्ममा भा 
नेगा धुना ये रेखाई जो यगदीयनदण शी परध्यश्णा गौरीत मोाएंग के दस ये से 
परामा में होते के शायरर भी राष्ट्रयदि को सूवित जिया हि शमी गोवी मो नेता 
बढ में हैहा दिदा गधा है । परखु शियी मे हुएए। श्रीमती परँपी जे समर्धर कस 
प्रधिवेधन थे दगरे प्रभाद शा पता चत गया। इससे खुबंधस्पम को विजविगणा के 
स्याति पर माधप्रैंसग वा प्रात गाया गंदा। वार्ययारिशी समिति में उन 9 सदस्यों 
को शादित बर िएए गंदा ९ शिग्हें हिमलिगण्या ने हटाया धा । जगमीयत शाम को 
मॉप्रेंस का गया प्र्पक्ष चुना गया। वहारपाव दोगों घोर से प्रदेनों में फांग्रेम- 
समितियों व रादस्थों को मुधतर करने पा धरम ला । 
इपिपेशनों में परस्पर भ्रासोगता--20 दिगम्बर में भहमदाबाद ने! पास 
गांधीनयर में कांग्रेस ( यंगठन-घुट ) फा पपियेशन हुप्ता विप्ममरे श्रीमती गांधी फो 
सरकार घगाते के घपोंग्व घोर रूम भे मी बताया गंदा। सतारड माँग्रेंस से भी 
दिमम्वर के भग्तिम सथ्याह में यम्बई में भपियेगन बुलाया जिसमें कोई नई नीति की 
घोषणा नही की गई । प्रधात-मस्त्री धभी प्पनी शक्ति के बारे में भाश्वस्त नहीं पी 
प्रत, मध्यायधि घुताव को घोषणा की गई दोनों कॉप्रेस्तोन्पक्ष कांग्रेस का पुराना 
बुनाव-चिह्नू प्राप्त करना चाहते थे । दोनों ने प्रपने-प्रपने पद में तके दिये । नई 
काँग्रेस ते गराय-बछडे के चुनाव लिक्न द्वारा जब यहुमत प्राप्त कार लिया तो पहले 
बाला चुनाव-चिह्त भिलले पर भी ग्रद झपता नया चुनाव-चित्न ही रहने दिया ॥ 
संध्यावधि घुनाव तथा प्रान्तों में हुए विघान-समाभों के चुनादों से नई काँग्रेस ने ही 
सफलता पाई । इस प्रकार आरंग्रेस-विनाजन के सिद्धास्तों की दकराहुट ने होकर 
व्यक्तित्व व नेतृत्व का संधर्ष था । 
मूह्यकित---निष्पक्ष रूप से देखा जाये तो कांग्र स+विभाजन विचारधारा एवं 
व्यक्तित्व दोनों का संघर्ष था | एक ग्योर समाजवाद को शोघ्र लाने का जोश था तो 
दूसरी झोर दक्षिण पंथी इसमें बाधक थे । एक ओर श्रोमती गांधी के प्रस्तित्व का 
प्रश्त था तो दूमरी ग्ोर मोरार जी के श्रस्ठित्व का। विदेशी-पत्रों गे इसे वामपंथी 
और दक्षिण एयी विचार-घाराओों का संघपे कहा । श्रीमती गांधी ने भारतोय 
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राजनीति के इतिहास को एक अपूर्व मोड़ दिया | अब देश की शासन-सत्ता नई कांग्रेस 
के हाथों में है । स्वतस्त्र वागला देश को पाक ग्रातंक से बचाकर झौर भारत-पाक 
युद्ध में श्रीमती गाँधी ने देश को सुदृढ नेतृत्व देकर सफलता दिलवाई ।॥ भरट्टों के साथ 
शिमला में हुई शिखर वार्ता में भी प्रधानमन्त्री ने देश के उच्च झादशों को विश्व 
के सामने रसा | 

प्रश्श 34--लोक-सभा के सध्यावधि चुनाव भारतीय इतिहास में एक श्रनुठी 
घटना व्यों कर है ? 
अबवबा 
भारत में मध्यावधि चुनाव के कारणों पर प्रकाश डालिए । 
उत्तर--फारण--स्वतत्र भारत मे पहली बार समय से लगभग 4 मास 
पूर्व लोक-सभा को भंग कर दिया गया। 27 दिसम्बर 970 को जब लोक-सभा 
भग कर मध्यावधि चुनाव की घोषणा की गई तव यह राभावना थी कि यह झपने 
जीवन के 5 वर्ष पूरे कर सकती थी । उस वक्त लोकसभा के 523 स्थानों में से नई 
कांग्रेस के 220 स्थान थे तथा अन्य कोई विरोधी दल भी अपने बहुमत का दावा 
नही कर सकता था । श्रीमती इन्दिरा गाँधी स्पष्ट बहुमत नहोंने के बावजूद भी 
प्रधानमंत्री वनी रही । राज्यों में इस प्रकार का सकट उपस्थित होने पर संविधान 
की धारा 356 के प्रन्तर्गंव राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है लेकिन केन्द्र 
में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने का कोई प्रावधान नही है । तब यह प्रश्न उठता 
है कि कया राष्ट्रपति तत्कालीन लोकसमा को मंग कर नये चुनाव की घोषणा करने 
लिए प्रधानमत्ती की सलाह मानते को बाध्य थे ? ऐसी स्थिति में दो विकल्प थे कि 
राष्ट्रपति या तो प्रधानमत्नी की सलाह मान कर लोक-सभा के नये चुनाव का आदेश 
देते या भ्रपने विवक का प्रयोग बार विपक्ष के मेता को नई सरकार बनाने को प्रामंत्रित 
करते । किन्तु परिस्थितियों को देखते हुए लोक-सभा के नये चुनाव का ही विकल्प 
रह गया था । 
काँगप्र स-विभाजन--लोक-सभा का भग होना कोई आकस्मिक घटना नहीं 
थी । 969 के कांग्र स-विभाजन से यह्‌ प्र्रिया प्रारम्भ हो जातो है । कॉँग्रेस- 
विभाजन व्यक्तित्व की ठकराहूट का श्रश्त बनकर विचार-घारा के मिश्चित सघर्ण का 
प्रतीक बन जाता है | यद्यपि श्रीमती इन्दिरा गाघी ने यह राजनोतिक नारा लगाया 
कि जनमत जानने के लिए मध्यावधि चुनाव करवाने जरूरी है, किन्तु तथ्य क्या 
रहे, यह जनमाधारण की नजरो से छिपे रहे । 
नई काँग्रेस फा श्रल्पमतत--मध्यावधि चुनाव का मुस्य कारण संसद में नई 
कांग्रेस का झन्पमत था। प्रधानमत्री श्रीमती गांधों को कुर्सी के स्थायित्व के लिए 
समर्थन पाने हेतु धन्य-द्तों की उम्पी करनी पड़ती थी । मुस्लिम लोग जो कि साम्प्र- 
दापिक दल के रूप में जाना जाता है। उसके साथ प्ल्पसस्यकों की रक्षा की दुह्ई 
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देकर उसने गुप्त गठभोड किया । साम्यवाद जिसको कभी छाशिआंगांश 03मीए 
छशा$ कहता जाता था और जिम साम्यवादी सरकार को बदनाम करने के लिए 
कलकत्ता में हुए रवीस्द्र सरोवर काण्ड को इतना बढ़ाकर प्रचारित किया उस्ती का 
समर्थन पाते के लिए प० बंगाल के हिंसात्मक कार्यों को देखकर भी मुह मोड़ना 
पड़ा जबकि केरल में टल्ााथे 0090 आत्ा0०, की केवल संभावना पर हे८स्थए2 
हा०8 भेजी जितका कि वहा की राज्य-सरकार ने भी बहिष्कार किया । यह सब 
9007 , 88 0,887, ?57. आदि का समयंन पाने के लिए किया) किन्तु 
श्रीमती गावी द्रौवदी की सी इस स्थिति रे छुटकारा पाना चाहती थी इसलिए उसने 
अपनी सत्ता का दाव लगाकर मध्यावधि चुनाव का जुड्ा सेलने का फैसला किया । 


मिरी हुई अर्धव्यवस्था --हमारी गिरती हुई अर्थ-व्यवस्था भी मध्यावधि 
चुनाव का एक कारण थी ६ सरकार तेजी से बढ़ती हुई कीमतों पर कायू नहीं कर था 
रही थी और साथ ही फरवरी में वजद पेश करना था। घाठे का बजट रखने पर 
पर नेग्रे कर लगाने पड़ते प्रोर सभवतः क्ुब्ध जनता अगले चुनावी में काँग्रेस को 
बहुमत में ने आने देती | जवसाधा रण को आधिक स्थिति से अतभिज्ञ 'रसते के लिए 
पहले कर रहित आशिक वजट रखा, फिर यूरक बज रखा जिसमें करो की भरमार 
थी । भुनाव के समय भी बढ़ी हुई वीमतो के श्राकडो पर हृष्टियात करें तो झ्राष 
श्रौर हम दातो तले ग्रगूली दवाने लग्रेगे । झ्रौद्योगिक कच्चे मास में )%,वनस्पति 
में 6%, दूध व दूध से बने पदार्थों में 74:2%, फल एवं सब्जो में 43 8%, कॉफी 
में 40 7%, कपाय में 42 4%, परसन मे 44 2%, मर गफली में, 9 9%, वृद्धि हुई 
और इसी प्रकार पिछने दस वर्षों में गेहूँ का भाव 40 हू० विव. से 02 रु जल, 
विध,, चावल 48 रु, विद, से 706 रु० विद, सरसों 79 रु. विव से 5056 ह. 
बिव,, बाल मिर्च 2!4 रु. विव , से 700 रु. विव. तथा वनस्पति का दीन 40 के. से 
0] ९, ही गया । चौँदो !89 र प्रतिकिलों से 500 रु., प्रति किलो एवं 0 ग्राम 
सोते का भाव 435 हू. से 799 र. हो गया । कपड़े घोने का साथुन 50 रु, प्रति 
किली से 3:50 रु. हो गया एवं नहाने का सावुत 44 नये ऐसे भ्रति टिकिया से 70 
नये पैसे हो गया । 

जनता की. प्रज्ञानता--जनता को इसी भ्रमजाल में रखने के लिए थ्रीमती 
मांधी ने मध्यावधि चुनाव का चढकर चलाया । 

महासंघ की तोड़ना--मध्यावधि चुनाव की घोषणा करवाने में श्रीमती-गांधी 
का एक सह श्य राजनैतिक दलों के (6एजापे #गक्क्षाल्ले को तोड़ना था | चु कि 
सभी दल सच्ता प्राप्त करना चाहते थे और वे अकेले चुनाव सड़कर बहुमत प्राप्त नही 
कर सकते थे इसलिए संगठनात्मकः कॉप्रेंस के नेतृत्व में “एकता के लिए इंदिय 
हटाप्रो” के नाम पर जनसंघ, स्वतंत्र एवं 5 5,2, ने महासहयोग के प्ररवाव को स्वीकार 
किया यद्यवि इनमें आन्तरिक मतभेद भी था । इससे इन्दिरा सरफार सड़खड़ाई झौर 
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डर के भारे साम्यवादी मुस्लिम लीग, 8. 7९. 0. 0., श. [. आदि से गुप्त 
समभौते किये। किन्तु फिर भी श्रीमती गाँधी को विरोधी दलों का यह गठबंधन गवारा 
नही था इसलिए उसने माध्यावधि चुनाव का जाल फेंका, जिससे 07800 #|क्षा6 
में भगदड़ मच गई भौर उनवग सहयोग केवल 'कागजी-वादा” बन कर रह गया । 


न्यायालय के विरोधी निर्णय--गोलकनाथ केस के बाद से यह स्पष्ट दिखाई 
दे रहा था कि संसद द्वारा जिन मूल्यों का प्रतिनिधित्व होता है उनका न्यायालय 
द्वारा दिये गये निणंयों से संघ॑ं होता है, सघ्प के फलस्वरूप सामाजिक न्याय की 
दिशा में किये गये प्रयास विफल हो जाते हैं। वेक राष्ट्रोयकरणा के काम्रृत को दो 
प्रापत्तियों के कारण अरवंध घोषित किया कि इसमें पक्षपात किया ग्रमा था और 
मुभावजे का कोई प्रावधान नही रखने के कारण मौलिक अधिकारों पर कुठाराधात 
होता है। यद्यपि नये श्रष्यादेश के द्वारा इन श्रापत्तियो को दूर किया गया परन्तु 
प्रपनी ही चीज का राष्ट्रीयकरएणा करने में कोई तुक नही, भ्रगर विदेशी बैंकों का 
राष्ट्रीककरण किया जाता तो राष्ट्र को कुछ फायदा ही होता । 

प्रिवीपर्स का मिर्णय--प्रागे चलकर ?7५9-9775० का बिल लोकसभा में तो 
किसी तरह से पास हो गया पर राज्य-्सभा में एक वोट से गिर गया। किन्तु 
समाजवाद का दंभ भरने वाली इदिरा सरकार ने ((४-7९००४॥78०॥) श्रादेश 
राष्ट्रपति से निकलवाये । किन्तु इसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक धौषित 
किया । (0ए9-हए7६०) को सम्पत्ति बताकर मौलिक अ्रधिकारों का प्रश्न बना दिया 
और सरकार मौलिक अधिकारों में परिवर्तत नही कर सकती । वास्तद में सर्वोच्चि- 
न्यायालय ने अपने अ्रस्तित्व को सिद्धकर दिया पर इन निर्णशयोसे सरकार बौखला उठी 
वयोकि (?7९9-ु७ा$6) के मतदान के समय भी सरकार की काफी बदनामी हो छुकी 
थी। राष्ट्रपति ७. ए. गिरि के चुनाव के समय स्वतत्र मतदान की रट लगाने वाली 
प्रधानमंत्री ने इस समय दबाव डालना शुरू किया फलस्वरूप एं. ९. के भानुप्रतापतिह 
ने गुस्से में श्राकर इस्तीफा तक दे दिया । और तो झौर (०0० ०४४०७) हिंदाय- 
तुल्ला ने (209-9प78०) का निर्सय अपने (स०एपाध्णाध्या) के कुछ समय पहले 
दिया था और उनके बाद इन्दिरा-सरकार अपने ही आदमी कुमार-मज्जलम को 
(९४० [०४४८०)बनाना चाहती थी पर यहाँ भी उसकी एक न चली । इसलिए यह 
स्वाभाविक था कि )/(:5. गांधी को ऐसी चाल चले जिससे जनता उसके पक्ष में हो 
जाये। यह समय भी उचित था जबकि जन-भावनाग्रों को समाजवाद के नाम पर 
उत्तेजित किया जा सकता था | मह समाजवाद मावसे या ए 'जिल्स द्वारा प्रतिदिन 
समाजवाद नही था + फिर श्रीमती-गांधी मे प्रचार किया कि सरकार के लिए उचित 
बहुमत के अ्रभाव में कोई विकास का कदम नहीं उठा सकती इसलिए माध्यावधि 
चुनाव करवाने प्रावश्यक हो जाते हैं । 

राज्यों में रोष--राज्य-विवादों ने उप्र रूप धारण कर लिया या पोर 
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सरकार इन राज्य-विवादी को भुलवाना चाहती थी। मैसू र-महाराष्ट्र सीमा-विवाद 
ले सरकार की बहुत बदनामी हो चुकी थी तथा केरल का विवाद भी इसी में शामिल 
कर लिया था प्लौर इधर तेलंगाना संघर्ष-सभीति के अ्रध्यक्ष चेन्नाराय-रेड्डी 
ते तैलंगाचा बनाने की घोषणा की इससे सरकार के श्रति जनमत सराब हो गया 
था । जनमत आप्य करते के लिए अधानमंत्री ने मध्यावधि चुनाथ की घोषणा 
करवाई । णय्रकाश-वारायरा ने सकततवाद को समाष्व करने का जिस्मा लिया 
तो सरकार-विरोधों भावनायें और उठ खड़ी हुई । 
उपचुनावों में जोत---]967 के बाद जितने उप-इमाव हुए उससमें कांग्रेस 
09) को वहुमत मिला था इसलिए सोचा गया कि श्रगर मेध्यावर्धि चुनाव हो जाते 
है तो सभवतः फिर उनको बहुमत मिल जाये। राज्यों के विधान-मण्डलों के लिए 
40 स्थानों में उप-छुवाव हुए उनमें कांग्रेस (व) ने 32 स्थानों पर चुनाव लड़कर 
23 स्थान प्राप्त किये। इसी प्रकार लोकसभा के 9 स्थानों पर उप-चुनाव हुए 
जितमें 5 स्थान काँग्रेस (२) ने जीते | केरल के विधान-मण्डल में कांग्रेस ()४) ने 
33 स्थानों पर छुताब लड़फूर 32 स्थान प्राध्व डिये जबकि पहले केवल 6 सदष्य 
कांगेस (५) के थे । चुकि श्राप्रे से श्रधिक राज्यो में गैर कांग्रेसी सरकारें थी 
इसलिए केद्धीय-सरकार कोई मतमानी नहीं कर सकती थी इतना हूते पर भी गेर- 
कांग्रेसी सरकार वाले राज्यों को महू शिकामत थो कि केस्द्रीम-ररकार उनके साथ 
सौतेली मां का सा व्यवहार करती है इन सब मुसीवतों से छुटकारा पाने का एक-घात 
उपाय मंध्यायधि चुनाव ही रह गया था। 
विधान-सभा के चुनावों से प्रतग--मष्यावधि का एक कारण यह भी था 
कि प्रब-तक भारत में विधान-समा्भों एवं लोकसभा में चुनाव हाथ-साय होते भपि 
थे। प्रब झ्गर इनको भध्यावधि छुनाव के द्वारा ग्लग-भ्रलग करवाये जाये मो कांग्रेस 
(09) राज्यों पर भी ध्याम दे सकैगी भौर इस प्रकार उसके बहुमत के ज्यादा 
(0॥०7०९७) हो जायेंगे श्रौर.हुप्रा भी यद्दी । केदीय-गरकार मे भपनी सारी शक्ति 


इसे चुनाव पर लगा दो । न 
राष्ट्रीय स्तर में भ्तर-प्रबन्तर के (शणांगह #यै॥शेणा) ये स्पष्ट था 


क्रि जनता राष्ट्रीय स्तर तथा स्थानीय स्वर के श्रश्नों में प्रन्तर नहीं कर पासी । 
जनवया मे सानस में विषयों झौर स्तरों का प्रस्तर करने हेतु समदतः मध्यावति चुनाव 


की धोषशा करवाई गई । 
राजनीति फा पनतंत्रौकरएा--माध्यम चुनाव का एक बारए भारतीय 


राजनीति का जवतत्रीशरण भी हो सहवा है / यजाप्रो गा (8०४) पी ये ग्रेजबतः 
श्रतिम बार मंगडित होरर उभरो। राजस्थान, गुजरात, ये 7र्ध, है, के सदम मे 
महू प्रष्न महस्यपुर्स हो जाता है हि जनता के लिए इन झाजाप्रों से जया किया ? 
महू सरदार के लिए एए जुनौती बने गई भोर दस छुनोती को मधस्यावधि घुताव जे 


द्वारा दवापा गया । 
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प्रधानमंत्री फा उभरता व्यक्तित्य-प्रन्त में यह कहा जा सकता है कि 
(#व्णा।॥ [गण काथाह०एन चुनावों फा प्रभिष्राय था | ये (गिव्वणशाण एपाए 
एव्शांगरां४टतं3)) चुनाव थे जिसमें प्रधानमत्ती श्रीमती इन्दिरा-्मांधी का कुशल 
नेतृत्व उभर यर सामने प्राया । 

प्रश्भ 35--नई काँग्रेस की विजय के फारणों का वियेचन कीजिये । 

चयवा 

धीमी गांधी का व्यक्तित्व ही नई कांग्रेस विजय फा फारण रहा । 

उत्तर--भूमिका:--मध्यावधि चुनाव से पहले जनत्ताधारण की यह धारणा 
बन गई थी कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी में जो पश्रपने प्रधानभस्त्री पद का दाव लगाया 
है उसके परिणाम भगंकर निकल सकते हैं भौर सम्भवतः उनको झ्रामी रहो-प्रही सत्ता 
गे भी हाथ धोना पढ़े । पिन्तु राजनीति-शास्त्र में वैज्ञानिक सिद्धान्तों के प्रभाव में कई 
बार अनुमान एकदम गलत हो जाते है। मध्यावधि धुनाव के बारे में भी यही हुप्ता । 
जनभावनाथों का सही प्न्दाजा नहीं तगाया गया पालम्वरूप सबकी घारणायें मिल 
मिद्ध हुई' भ्रौर श्रीमत्ती गाँधी दो तिहाई बहुमत से भी भ्रधिक मत प्राप्त करने में 
समर्थ हो सझी । देश तथा विदेशों में इसे एक सनसनीगेज घटना के रूप में देखा 
गया । किन्तु तथ्यों तथा बास्तविकताशों की गहराई में देखे तो नई काँग्रेस की 
प्र्नत्यान्षित विजय की खोज की जा सती है । कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी 
कि इलदरा गाधी को बहुमत स्वभाविक्त रूप से मिल गया | नई कॉयेस की जीत के 
कारणों की विवेचना इस प्रकार से की जा सकती है-- 

स्थायी सरकार की प्रावश्यकता--सबसे प्रथम कारण तो यह था कि केर्द्र 
में स्थाई लथा हू रारफार को प्रायश्यकता महसूस की जा रही थी वयोकि सीमाग्रों 
पर तनाव बढ़ता जा रहा था । एक और चीन भारतीय पंचशील यो पचशूल मारने 
को उतावला था तो घूरारी ओर पाविस्तात ग्रपनी गिद्ध हृष्टि जमाये था । ऐसी स्थिति 
में स्वाभाविक है कि जनता देश में एकसा व हृढता के लिए कांग्रेस (४) को वोट 
दे। अधिकांश राज्यों मे अन्य राजनैतिक दलों की तथा संयुबत सरकारें फँल हो चुकी 
थी इसलिए जनता इसी ग्रसफतता को दुहरावा नहीं चाहती थी इस कारण नई 
फाग्रेंस की भारी विजय हुई । 

महासध में फूट--इन्दिरा विजय का सबसे महत्वपूर्ण कारण चार दर्सों> 
संगठनात्मक कांप्रेस, घरगंघ, स्वतंत्र थ एस. एस. पी. के महास_हपोग की श्रान्तरिक 
कमियां थों | कथित राजनेतिक दलो ने केवत "देश की एक्ता के माम पर इन्दिशा 
हृटाप्रो/नारा लगाया । इस एरसूत्री दायक्रम के श्रलावा उनके पास कोई एणाशा०॥- 
ए०ट्टाथणणा० नहीं था श्रौर न ही कोई नीति या सामान्य चुनाव घोषणापत्र । भौर 
तो भौर इन दलो के सेताप्रों मे खुद में ही फूट थी। निजलिगणा के घर जो 
नेताप्रो का सम्मेतन हो रहा था उसमें से मीनुमसानी उठकर चसे गये । हाला 
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में राजाजी ने किसी प्रकार उन्हें मना भी लिया था। यह चौगुटा जनता के सामने 
अपने आपको भली-भाँति प्रकट न कर स्का और इसका फायदा नई कांग्रेस ने 
उठाया । उर्होने इनके सहयोग पर प्रहार किया और लिन लगाया कि जनसंघ तो 
धारमिक पार्टी है, स्वतस्त्र दल राजाओं का दल है जो कि जनतंत्र के विरुद्ध है, 
संगठनात्मक काम्रेस पुराणपंथी श्रौर एस. एस पी. कोई मुख्य दल नही है । यह बात 
जन-भावनाओं को छू गई । परिणामस्वरूप नई कांग्रोंस वोट प्राप्त करने मे सफल 
हो गई । 

प्रगतिशील नीतियां- नई काँग्रेस विजय का एक प्रन्य कारण सरकार को 
प्रगतिशोल नीतियां थीं। इन्दिय सरकार ने बैक राष्ट्रीयकरण, भूमि बिक्री, शाही 
थैली आदि के बारे मे जो निर्णाय दिये उनके विरुद्ध सर्वोच्च श्यायालग्र ने निर्योय दिये 
झौर इन्ही की दुह्मई देकर श्रीमती गांधी ने जनता में प्रचार किया कि केवल नई 
कांग्रेंस हो प्रगतिशील कदम उठा सकती है । इससे युवा पीढ़ी तो उसके साथ ही गई 
भर दृद्धों को साथ करने के लिए इस्दिया सरकार ने मंहगाई के नाम पर पेंशने बड़ा 
दी । इस प्रकार बह वोट बटोरने मे समर्थ हो गई । - 

घोषणा-पत्र फी श्राकर्षफता-नई कांग्रेस का घोषणा-पत्र भो बड़ा झाकर्षक था 
सभी वर्गों को श्रपने मायाजाल में फेसाने का श्रीमतो गाँधी का श्रच्छा प्रयात्त था। 
उसने 'गरीदी हटाओ्रो' 'समाजवाद को लाने','बेरोजगारी को दुर' करने का ,राजनैतिक 
नारा लगाया ग्रौर शिक्षित वर्ग को भ्राथिक सहायता दी भौर इस मृंगमरीचिका में 
सब मतदाता भठक गये | शायद श्रीमती ग्रांधी ने ही भारत में समाजवाद लाते का 
ठैका ले रखा है ! और इसी कारण वह पुत्ः सत्ता में भी आ सकी । 

सत्ता का प्रपोग--एक बात यह भी है कि जिसके पास सता होतो है यह हर 
पअनुद्धित फार्य को भो उचित सिद्ध कर सकता है | नई कांग्रेस के सत्ता में होते के 
कारण चुनावों में एड्री-घोटी का जोर लगाया गया और यह प्रयत्त सफल हुप्रा भी । 
अ्रधिकाश सरकारी नौफरों ने भी नई कांग्रेस को वीट देता भपना कर्तव्य समझा । 

यू. पी. के ममीराम क्षेत्र से चरणध्तिह के हृटाये जाने के बाद संगठनात्मक 
प्रेस के तिमुवननारायश पिंह को नई कांग्रेस के सदस्य के द्वारा हटाया जाना भी 
कांग्रेस विजय के लिए महता का कारण बना । सहासद्ययोग के समर्थन के बावजूद 
भी मुस्यप्न्त्ी की हार ने नई कांग्रेस के विजय के रास्ते खोल दिये। 

श्रीमती गांधी का व्यवितत्व-वैसे भी काँग्रे स-विभाजन के बाद हो इन्दिरा 
सरकार ने संगठन व प्रशासन दोनों पर प्रपता प्रधिक्ार जमा लिया था, इन्दिरा के 
विरोध का मतलब सीट को सोना था भौर सभी लोग अपनी गही से चिपके रहता 
चाहते थे प्रतः निम्नस्तर से केन्द्रीयस्तर तक इन्दिरा की जय-जय कार हो गई । नई 
काँग्रेस ने केवल श्रीमती इस्दिरा गाथी के नाम पर बोट लिये । सोग उम्मीदवारों को 
नहीं जानते थे पर इन्दिरा व काँग्रेस के नाम पर वोट दिये । 
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प्रजा ग़माजवादो, संयुक्त समाजवादी तथा द्वविष्ठु मुमेश् कपगम दलों से किया । मुख्य 
विरोध स्वतन्त्र पुरानी कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय श्रांविदल ग्रादि ने किया किन्तु फिर 
भी संसद मे यह पिधेषक ।54 में विरुद्ध 339 मतो से पारित हो गया । इस प्रकार 
लोकसभा में 6 बहुमत विधेवक के पक्ष में रहा । 
राज्य-सभा में विधेयफ--5 सितम्बर 970 को जब इसे राज्य-्मभा के 
समक्ष प्रस्तुत क्रिया गया तय वहाँ विधेयक के पक्ष में 249 मसल प्राये तथा उसके विपक्ष 
में 75 मत पढ़े । इस प्रकार राज्य-सभा में $ बहुमत पाने में केवल एकमत्त के प्रस्तर 
के कारण यह पारित न हो का । इसका प्रभाव नई कांग्रेस की अ्रतिप्ठा पर पड़ना 
ही था प्रत' सरकार ने शगले ही दिन राष्ट्रपति द्वारा धारा 366 (22) के धन्तर्गत 
ही भ्रपनी कार्यंथासिका शक्तियों के उपयोग करते हुए एक आदेश द्वारा नरेशों के 
विशेषाधिकार एवं प्रिवीपर्स को समाप्ति की घोषणा करवा दी । 
नरेशों द्वारा सर्वेच्चि न्यायालय में प्रपोल-इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भूत- 
पूर्व राजाग्रों ने राष्ट्रपति के प्राटेश की बेघता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी ग्रौर 
निवेदन किया सविधान को स्वापना मे पूर्व चायू मरेशों के प्रिवीपर्स देने सम्बन्धी सरकारी 
दापित्वों पर भावी सरकार स्थायी एप से बहस करेगी । इस घाटा द्वारा संविधान 
में मरेशों के साथ किये गये समभौतों को सुरक्षा प्रदान की गई थी । नरेशों ने श्रपनी 
याचिकाशं में तर्क दिया कि देशी रियासतो के शासकों ध्रौर स्वतस्त्र भारत सरकार 
के बीच हुए वादों की उपेक्षा नहीं की जा सकी व्योकि देश के एकौकरण का वह 
झाधारभूत तन्त्र है जिस पर राष्ट्र के सविधान की आ्राधारशिलां रखी गई है। नरेशों 
मे कहा कि वर्तमान भारत का 42% भूमाग देशी रियासतो के साथ भारत सरकार के 


मध्य हुए समभती की देन है । 
संविधान का प्रतिक्मए--याचिकाम्रो मे नरेशों द्वारा यह भी निवेदन दिया 


गया कि राष्ट्रपति ने उनकी मान्यता एवं विशेयाधिकारों की समाप्ति की घोषणा 
करके सविधान का अतिक्रमण किया है. एवं संसद के निर्णयों की श्रवहेलना की है 
क्योकि जिस कार्य को संसदीय प्रक्रिया द्वारा सरफार करने में भ्रसमर्थ रही, उसे राष्ट्र 
पति ने अपनी कार्यपालिका शक्तियों का कृषित उपयोग कर पूरा कर दिया झोर 
संसदीय निर्शयो के विपरीत अपना आदेश जारी किया । यह वास्तव में संसदीय 
जनन्त्र के भविष्य के लिए खतरनाक परम्परा थी । याविक्ाग्रो में राष्ट्रपति का प्रादेश 
जारी करने की नौयत को अनुचित बंतलाया । राष्ट्रपति को कम से कम इसके पूर्व 
कि ऐसा ग्रादेश जारी करें, नरेशों से वार्ता द्वारा न्याय के सामान्य सिद्धान्तों, अनु- 
पालन करने का अभिभाव होता चाहिये था भौर झागे यह कहा गया “कि राजनीतिक 
उद्देश्य से तिकाला गया राष्ट्रपति का आदेश संविधान की धारा 4 भौर 53 () 


का स्पष्ट उल्लघन है | 5 हु 
प्रिवीपर्स एक मौलिक झ्धिकार--मरेशों ने अपनी याचिकामो मे तिवेदन किया 
कि “कर मुक्त प्रिवीपर्स पाने सस्बन्धी नरेशों का अधिकार सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक 
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आधार है जिसे बिना किसी कायून के नही छीना जा सकता । प्रिवीपर्स नरेशो द्वारा 
भारत सरकार के हस्तान्तरित भारत सम्पत्ति के प्रतिफल मुआ्रावजे के तौर पर दी गई 
प्रतीकात्मक राशि धी जो समझौते के भ्रनुसार दी जाने वाली थी और जिसे सविधान 
ने सुरक्षा प्रदान की थी ।” यह दी गई कि “यदि इस प्रकार सविधान द्वारा प्रदत्त 
सुरक्षा प्रधिकारों को छीलने का अधिकार कार्पेपालिका को दियः त्तो देश मे संसदीय 
लोकतन्त्र और संविधान के प्रति ग्ास्था समाप्त हो जायेगी ।” 

भीरेन डे फा मत--भारत सरकार की शोर से महान्यायवादों मीरेन ड़ेने 
मुख्यतः यह दलील दी कि नरेथों की याचिकाग्रो पर न्यायालय को विचार करने का 
झधिकार नही है । दलील मे यह कहा गया कि “संविधान की घारा 363 मे स्पष्ट 
तौर पर लिखा है कि नरेशों श्र भारत सरकार के मध्य समाप्त करारो से उत्पन्न 
विवादों को न्यायालय मे नहीं लाया जा सकता ।” महून्यायवादी ने यह दलील दी कि 
“नरेशों के साथ सम्पन्न करार राजनीतिक करार था, ग्रत राष्ट्रपति को उसे भंग 
करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा सार्वभौमिक सर्वोच्च शवितयों 
का उपयोग किये जाने पर न्यायालय उसके ओझौचित्य ग्रधवा झनौचित्य पर विचार 
नहीं कर रावता ॥” 

सरकारी पक्ष-स रवाारी पक्ष के समर्थन में कहा गया कि प्रिवीपर्स की 
समाप्ति में संविधान मे बशित निर्देशक तत्वों को लागू करने के तिए प्रत्यावश्यक 
है | आगे कहा गया कि “नरेशों को मान्यता सविधान के निदेशक सिद्धान्तों की पूर्ति 
के लिए भंग की गई है । झिसी भी करार में मरेशों को झन्‍्तकाल तक नरेश बने रहते 
प्रथवा प्रिवीपर्स पने का म्धिकार नही दिया गया था ।” सरकारी पक्ष मे प्रागे कहा 
गया कि नरेशों की प्रिवीपर्स एक राजनीतिक पेंशन थी जिसे समाप्त करने के लिए 
राष्ट्रपति सक्षम है । 

सब्रोच्चि स्थायालय फा निर्ेष--सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिवीपर्स के मामले पर 
4 प्रवहूबर से 27 नवम्धर 970 तक सुनवाई जारी रखी | 5 दिसम्बर को 2 
के मुकाबले 9 के बहुमत से नरेशों की मान्यता समाप्त करने सम्बन्धी राष्ट्रपति के 
भादेश को पभ्रबेध घोषित किया । बहुमत न्‍्यायाघीशों का निर्णय कि संविधान सरकार 
संविधान को निर्देश देता है कि वह अभूतपूर्व राजाग्रों को जिन्हें ऐतिहासिक कारणों 
से विविप्ट अधिकार प्रदत्त किये गय्रे हैं, विवोपस दे । केन्द्रीय रारकार स्वेच्छानुसार 
उन्हें उन विशेष प्रधिक्ारो से चचित नही कर सकती | सर्वोच्च श्यायालय के निर्णय 
में स्पष्ट रूप से उल्लिखित क्रिया गया है कि--"राष्ट्रपति यह दावा नही कर सकता 
कि उन्हें भ्रपते कार्यों को अदालत में चुनौतो दिये जाने की त्तरफ से संरक्षण प्राप्त 
है| उन्हे न तो इसे मुगल सम्राट की भांति सर्वोच्च सत्ता वाला वह पअ्रधिकार प्राप्त ' 
है जो प्रपनी स्वेच्चानुगार सपने सिपाहसालारों को मूवेदारी दे सकता था, ना ही 
उन्हें ब्रिटिश ताज से सर्वोच्च सत्ता वाला अधिकारी मिला है । 

भरी हिंदायतुल्ला का घत--मुख्य न्‍्यायाघोश श्री हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति पर 
निर्यात के प्ररो५ को गलत दतलाय फौर कहए कि “रए्ट्रपति ने 6 सितम्दर 970 
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को आदेश जारी करके अपने श्रधिकारों का अ्रतिक्रमण किया है ।” मुख्य न्‍्याधाधीश 
ने आगे कहा कि “राजाग्रो के साथ भारत के जो करार हुये थे, वे भ्ूठियूरों करार 
नही थे, सविधान ने उनकी गरारस्टी दी थी। उन करारो द्वारा नरेशों को जो कुछ भी 
अधिकार मिले थे, उन्हे न्यायालय दिला सकता है | घारा 366 (22) के अनुसार 
नरेशों को कायम रखने श्र उनके निधन के पश्चात्‌ उनका वैधानिक उत्तराधिकारी 
घोषित करने के साथ सरकार को नरेशी की मान्यता छीनने का श्रधिकार नही है । 

मुख्य स्मायाधीश ने राष्ट्रपति के आदेश को अवध मानते हुए इस सम्बन्ध में 
सर्वोच्च स्यायात्य के पूर्व-निरंयों का उद्धरण दिया कि “राज्य की कार्यवाही है 
जिसका श्राधार न तो कानूत भ्रौर न कुछ और है च्ूू कि कोई सर्वोच्च सत्ता या राज- 
मीतिक शक्ति नही है, इसी लिए संविधान के अन्तर्गत कार्यपालिका की प्रत्येक कार्यवाही 
का किसी न किसी कानून से कोई भौचित्य होना नाहिए। धारा 363 का भ्रस्तित्व 
ही जिसमे सब प्रकार की सर्वोच्च सत्ता या राज्य की कार्यवाही का समावेश बतलाया 
जाता है, यह भूचित करता है कि कातून की सीमा के बाहर कोई राजनीतिक सत्ता 
नही है भ्रन्यभा एक श्रतिरिक्त अंग की आवश्यकता शायद ही पड़ती । 

श्री हिंदायवुल्ला ने अपने निर्शेय में कहा कि संविधान की धारा 294 के 
अन्तर्गत सरकार प्रिवीपर्स देने के लिए बाध्य है । क्रिसी राशि के भारत के संपीडित 
कोप से दिये जाने के निर्धारण का झय॑ यह व्यवस्था कर देना है कि जिसको यह 
राशि मिलती है उसके बारे मे ससद के निय द्वारा भी परिवर्तत नहीं किया जा 
सकता श्रौर यह निर्धारण सम्बद्ध घारा के सही अमल का कारगर आश्वासन है । 

संविधान के बाहुर--सर्वोच्च स्थायालय के न्यायाधीश द्वारा प्रपने बहुमत 
निर्णय में कहा गा कि “भारत मे राष्ट्रपति को सविधान से बाहर ऐसा कोई राज- 
नीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है जित्का प्रयोग वह नागरिकों के, जिसमे नरेश भी 
सम्मिलित हैं, विरद्ध कर सकता है । बहुमत निर्णय में कहा गया कि “न्यायालयों को 
संविधान के अनुच्छेद 366 (22), 294, 362 तथा 363 की व्याख्या करने श्रौर 
उनका सही अर्थ निश्चित करमे का भ्रधिकार है | अनुच्छेद 363 के अन्तर्गत स्याया- 
लयो के क्षेत्राधिक़ार पर सीमित प्राबन्दी है ।” यह स्पष्ट किया गया कि “राष्ट्रपति 
की रांविधान के अन्तर्गत अधिकार मिले हैं। झनुच्छेद 32 के प्रन्तर्गत उच्च न्यायालय 
की शक्ति ग्रयवा श्रनुच्छेद 22 के झत्तगंत उच्च न्यायालयों की शक्ति, शक्ति थी । 
इस पश्राधार पर उपेक्षा नहीं को जा सकती कि राष्ट्रपति ने राजन॑तिक शक्ति का 
उपयोग किया गया है । 

निएुय में यह भी कहा गया कि संविधान का भनुच्छेद 366 (22) एक 
व्यास्यात्मक धारा है जिसके अनुसार दाप्ट्रपति को किसी व्यक्ति को नरेश के रुप में 
मान्यता देने का अधिकार नही है लेकिन यदि यह मात लिया जाये कि इस श्रनुच्छेद 
के भ्रन्तगंत राष्ट्रपति निजी व्यक्ति को नरेश के रूप से मान्यता समाप्त कर सकता है। 
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तो इस अनुच्छेद के ग्रस्तगंत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की नरेश के रूप में ऐसा कोई 
प्रथ॑ नहीं मिकलता कि राष्ट्रपति संविधान की महत्वपूर्ण व्यवस्थाग्रों को भी रद्द कर 
सकता है । 
विधि के शाप्तन के विरद्ध-राष्ट्रपति के आदेश को मौलिक धारणा के प्रति- 
कूल बताते हुए निर्शेय में यह कहा गया कि भूतपुर्व नरेशों को नागरिकों की एक 
श्रेणी में मान्यता प्रदान को गई थी एवं उनको विशेषाधिकार इसलिए प्रदान किये 
गये थे कि उन्होंने श्रपनी शक्तियों, विश्वेपाधिकारो, ग्रधिकारों एव झ्राय के स्रोतों का 
परित्याग किया था । ग्रतः यह कहना कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका के अ्रध्यक्ष होते 
के नाते नरेशों की मान्यता को समाप्त करने का अधिकार है । कानुत के शासन की 
मौलिक धारणा के विरुद्ध है ! निर्येय में यह भी कहा गया कि रांविधान के अनुच्छेद 
29] की धारा (ञ्र) में स्पष्ट लिसा है कि प्रिवीप्स की राशि भारत की स्ित निधि 
से देयधन की कटौती करने का ससद को अ्रधिकार नही है । श्रत. इससे सरकार की 
प्रिवोपर्स देने की बाध्यता का स्पष्ट रूप से पता चलता है । 
भरी हेगड़े का मत--न्याय-मूर्ति श्री हेगड़े ने कहा कि प्रिवीपर्स असादिग्ध रूप से 
एक सम्पत्ति है और श्रमल में लाया जा सकते वाला कावूनी प्रधिकार है। श्री हेगड़े 
ने राष्ट्रपति के आदेश को संविधान की धारा 3 के अन्तर्गत सम्पत्ति प्राप्त करने, 
रखने तथा बेचने के श्रधिकार के प्रतिकूल बतलावा । राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्ति 
के प्रयोग सम्बन्धी दलील की चर्चा करते हुए कहा कि “कार्यपालिका और नागरिकों के 
सम्बन्धों के विषय में हमारे सविधान के अन्तर्गत राजनीतिक शक्षिति जैसी क्रिप्ती चीज 
का मस्तिष्क नहीं है । हमारा संविधान केवल तीन शक्तियों को मान्यता देता है--- 
विधायिका शक्ति, स्थायपालिका शक्ति और कार्ययालिका शक्ति, बह किसी प्रन्‍्य शक्ति 
को मान्यता नही देता ।” 
न्यायमूर्ति श्री मित्तर ने यह धारणा प्रस्तुत की कि भूतपूर्व नरेशों की मान्यता 
समाप्त करने के बारे में आदेश जारी करने से पूर्व राष्ट्रपति महोदय को सर्वोच्च 
न्यायालय से परामर्श लेना राष्ट्रपति का झधिकार नही अपितु कर्तव्य है । 
विरोधी पक्ष का सत--सर्वोच्च न्यायालय की “न्यायाधीशों की बेंच में 9 
न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति के आदेश को सविधान के प्रतिकूल बतलाया किन्तु 2 स्याया- 
घीशो ने उसको उचित बतलाया । न्यायाधीश श्री ॥० एन० रे ते कहा कि सविधान 
की धारा 363 के अनुसार राष्ट्रपति के श्रादेश पर न्यायालय को विचार करने का 
भ्रधिकार नहीं है श्नौर यह सम्पत्ति का अधिकार भी नही है| श्री रे ने भागे कहा कि 
सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों मे भी कहा गया है कि रांविघान की घारा 363 के 
कारण से मिले प्रिवीपर्स विशेषाधिकारों और व्यक्तिगत अधिकारों तथा नरेणों की 
मान्यता के बारे में श्रदालत में श्रावाज नहीं उठाई जा सकती ! 
न्यायाधीश थी रे ने यह माना कि प्रिवीपस श्रदा करने का समभोता एक 
राजनीतिक सौदेवाजी है जो देशी रियासत्ों को भारत में मिलाने के लिए 8 
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थी । इसी राजनीतिक सौदेवाजी का जिक्र सविधान की घाराओं-29, 362 और 
366 (22) में किया गया है। संविधान की धारा 363 के अनुसार इस समभौते 
का राजनीतिक स्वरूप स्पष्ट है, जिसमे अदालत में यह रोक लगाई गई है कि वह 
इस समभौतों के बारे मे उठे विवादों के मामले नहीं देख सकती । श्री रे ने याद 
दिलाया कि सर्वोच्च स्यायालय के दो निणुयों में यह माना गया है कि “संविधान की 
धाराये 29। और 362 भी धारा 363 के अन्तर्गत आती है । यदि पुनरावृत्ति की 
जाये तो कहना होगा कि धारायें 29, 363 और 3 66(22) प्रत्यपध्रतः धारा 363 
से सम्बन्धित है । 

ससद की प्रतिष्ठा को ठेस, मध्यावधि चुताथ की घोषशा--इस प्रकार 
सर्वोच्च न्यायालय ने 2 के मुकाबले 9 के बहुमत से राष्ट्रपति के श्रादेश को अवैध 
करार कर दिया और राजाग्रो की मान्यता एवं विशेषाधिकारों को बहाल कर दिया 
किस्तु इसका परिणाम सत्ता झ्ाहढ़ मन्रिमण्डत पर पड़ना ही था। अत्त: श्रीमती 
गांधी ने दृढता से इस सकल्प को दोहराया कि काँग्रेस हृढता से झ्पने 20 सूत्री 
कार्यक्रम को लागू करने के लिए कृतसंकल्प है श्लौर दिसम्बर 970 में श्रीमती गाधी 
मे राष्ट्रपति को संसद को भग करने की सलाह दी और प्रिवीपर्स की समाप्ति की 
घोपणा पर भिर्वाचन द्वारा जनता की राय जानने की बात कही । फलस्वरूप मार्च 
7] में लोकसभा में मध्यावधि चुनाव हुए और काग्रेस को हु बहुमत से भी भ्रधिक 
350 स्थान प्राप्त हुए । 

नई काँप्रस को जीत, 24घथां सशोघन--पुनः सत्तारूढ़ होते के पश्चाव्‌ 
श्रीमती गाधी ने प्रिवीपर्स को शीघ्र ही समाप्त करने का निर्णय तिया और ऐसी 
व्यवस्था से इसकी रामाप्ति का साय अपनाने का निश्चय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय 
किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित न कर सके ग्रोर इसके लिए शीतकालीव अभ्रधि- 
बेशन में ससद के समक्ष प्रथमतः 24वा सशोधन ( सविधान ) विधेयक्क प्रस्तुत किया 
गया, जिसमे मौलिक अधिकारों सहित सविधान के किसी भी भाग में संशोधव का 
अधिकार सतद को मिल गया श्रोर उसके पश्चात्‌ निरन्तर क्रम में 25वा, 26वाँ 
तथा 27वां संविधान सशोधन विधेयक राजाओं के प्रिवीपर्स भ्रौर विशेषाधिकारों की 
समाप्ति से सम्बन्धित था । 

श्रीमत्तो घांधी की धारणा--2 दिसम्थर, 97] को श्रीमती गाँधी ने 
सशोधन विधेयक को पेश करते हुए कहा विः “हमने अतिन्ना की थी, बिसे पूरा बारने 
के लिए यह विधेयक सदन के सामने है, उन्होंने सदन से इसे स्वीकार करने के लिए 
कहा और बताया कि यह विधेयक इतिहास की भावना के अनुकूल है ।” 

प्रधानमस्जी ने आगे बहा कि “प्रिवीपर्स” के बारे मे उच्चतम न्यायालय ने 
जिस राष्ट्रपति का ग्रादेश रहू कर दिया था उसी दित मैमे सदन में कहा था क्नि 
सरकार शाही थैली समाप्त करने के लिए वचनवद्ध है ॥ 
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श्रीमती गाँधी ने झहा--/हम जमीदारी समाप्त कर चुके है, बढ़े उद्योगपत्तियों 
पर रोक लगा रहे है यह उचित ही है कि सामन्‍्तवादी नरेशों को विरासत में मिले 
विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिये जायें। मुझे ग्राशा है कि नरेश इसे ऐतिहासिक 
हृष्टि से ही देखेंगे । उन्होंने आगे कहा कि “सविधान में सशोधन करने के लिए तीमों 
विधेयकों का उद्दे श्य समाज मे व्याप्त विपमताग्रों को कम करना है। स्वावीनता के 
बाद हमने एक-एक कर इन विपमताग्रो को हटाने का प्रयत्त किया है । मैं किसी पर 
दोप नहीं डात रही सैकिन यह समस्या पारस्परिक विचारवार्ता से हल हो सकती तो 


मुझे खुशी होती ।” 
विधेयक का पारित्त होना-- विधेयक पर मतदान के समय इसके पक्ष में 383 


भौर विपक्ष में 7 सत पड़े | राज्य-सभा में भी स्वतत्र पार्टी के अ्रतिरिक्त सभी दलों से 
भी विधेयक का समर्थन किया । राष्ट्रपति श्री गिरि ने 3] दिप्तम्बर 974 को इस 
विधेयक की स्वीकृति प्रदान की तया | जनवरी 972 से इसे लागू भी कर दिया 
गया । उस प्रकार विधेयक के अधिनियम बन जाने के पश्चात्‌ भूतपूर्व राजाग्रों के 
प्रिवीपर्स समाप्त हो गये है । इस अधिनियम के फलस्वरूप भूतपूर्व राजाओं के प्रिवीपर्स 
समाप्त हो गये है। इस अधिनियम के फलस्वरूप भूतपूर्व राजाओं के; प्रिवीपर्स से 
सम्बन्धित सभी विशेषाधिकार, उत्तरदायित्य, कर्तव्य एवं विमुक्तियां भी समाप्त 
हो जाती है । इस प्रकार कुछ दिन पूर्व तक नरेश लोग जो एक विशेषाधिकार प्राप्त 
नागरिक थे प्रब सामान्य नागरिक के रूप मे रह गये है । 
यद्यपि ] जनवरी 972 से राजाओं के विशेषाधिकार एवं प्रिवीपर्स समाप्त 
हो चुके हैं तथाद हमें यह देखना हे कि जिम प्रश्व को लेकर कार्यपालिका, 
व्यवस्थाविका और न्याय-पालिका के मध्य अधिकारों से सम्बन्धित बाद-विवाद एव 
श्रेप्ठता का मसला प्रकट हुआ, वया वास्तव में यह प्रश्न इतना महत्त्वपूर्णा था कि 
जिसे लागू करने के लिए हमे अपने सविधान की श्रात्मा में सशोधन करना पडा । 
सविधान के तृत्तीय भाग को लेकर तया मौलिक अधिकारों की पत्रित्नता, प्रनिवायंता 
एवं संसद की शक्ति के बाहर संशोधन द्वारा भी अपरिवर्तनीय रहने की वात कही 
गई थी । वह घारणा इतनी शीघ्र ही समाप्त कर दी गई, जँसा कि मुख्य न्यायाधीश 
श्री जे० सुब्बाराव ने मोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य एवं मुकदमे के दोरात तथा 
हिंदायतुल्ला एवं श्री हेगड़े ने इस बात को दोहराया कि संविधान का भाग 3 जिप्तमे 
मूल ग्रधिकारों की परिगणना की गई है । सविधान के सशोधन के बाहर की वस्तु 
है। ससद ऐसा कोई काठून नही बना सकती जिससे नागरिकों के मूलाधिकारों का 
हनन होता है। 
किन्तु फिर भी रात्ताहूढ़ कांग्रेस दल एव वामपथी दल राजाओ्रों के प्रिवीपर्त 

एवं विशेषाधिकारों के विरोधी थे, भ्रतः उन्होंने सविधान में प्रथम इस प्रकार का 
संशोधन किया, जिससे उसे भाग 3 में भी संशोधन का अश्रधिकार प्राप्त हो जाये, 

तत्पश्चात्‌ 27 वें सशोधन द्वारा विशेषाधिकारों को भी समाप्त कुर दिया । 
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प्रिबीएस व करेल्दीय सल्त्रि-मण्डल बर खर्च कौ तुलना--यहाँ तुलदात्मक 
अध्ययन द्वारा इस बात पर भी प्रकाश डालना उचित है कि क्या इन नरेशों को दी 
जाने वाली प्रिवीपर्स की राशि इतनी अ्रधिक थी जिसे सहन करना सरकारो के लिए 
बोझ स्वरूप था और यदि यह बात सही है तो राजा को तो एक वर्ष में केवल 5 
करोड की राशि का भुगतान किया जाता था जबकि आधुनिक महाराजाओं पर जो 
कि केवल केन्द्र मे ही स्थित है, कुल राशि का ५ वापिक व्यय किया जाता है । 
जनवरी 972 को प्रिवीपर्स के रूप में दी जाने बाली राशि सन्‌ !950 
में 5:8 करोड थी नो कि 970 तक घटकर 4 8] बारोड र० रह गई । यह तथ्य 
इस बात की श्रोर इग्रित करता है कि यदि इसी दर से इसमें कमी होती रहे तो पुरी 
एक शताब्दी के उपरान्त श्रर्थात्‌ 2050 में इसक्नी देवदारी पूर्शात: समाप्त हो 
जायेगी । मुख्य रूप से मरेशों को इस राशि का भुगतान इस प्रकार से होता है-- 


, मंसूर--27 लास 0. जोधपुर--0 लाख 

2. हैदराबाद--20 लाख ]. उवालियर--0 लाख 

3. त्रावनकोर--!8 लाख 2. कोल्हापुर--5 से 0 लाख के बीच 
4, पटियाज्ञा--7 लाख 3, नवानगर--0 से 45 हजार 

5. बड़ोदा--0 लाख 44, रोवा--0 लाख 

6. जयपुर--0 लाख ]5 उदयप्ुर--0 ये 26 हजार 

7. बीकामेर--0 लाख 76. कूच बिहर--8 5 चाज 

8. भवनगर--0 लाख 7, मोर्नी--8 लाख से 28000 

9 जम्मू कश्मीर--0 लाख ]8 गौड़ाल--8 लाख से 70 हजार 


49, कच्छ---8 लाख 34 हजार 

20, कोटा--7 लाल 

2. रायपुर--6-6 लास 

22. भोपाल--6'2 लाख 

23. अलवबर--5'02 

शरारदार पदेल के विधार--सरदार वल्लभभाई पटेल मे 2 प्रकद्वर 4949 

का भारतीय संविधान सभा के समक्ष भाषण देते हुए कहा था--/3 जून 947 को 
धोषित योजना का, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, एक भंग यह था कि 
तथा कथित सर्वोपरि अभुम्तत्ता समाप्त हो जायेगी । हमने इस योजना को भारत के 
विभाजन की ही तरह स्वीकार किया था। हमने इसे इसलिए स्वीकार किया कि 
हमारे पास और कोई चारा नही था । यदि मारतीय संघ के बाहर रहता ही पसन्द 
करते तो पहले को तरह ही बहुत बडी मात्रा मे रियासतों के राजकोपों से अपने निजी 
व्यय के लिए धन निकालते रहते | इसलिए उनके लिए अपने शासन अधिकारों को 
परित्याग करने के लिएं मूल्य के तोर पर बदले में न्यूनतम हम जो कुछ कर सकते थे, 
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बह गह या कि उन्हें एड उचित भौर निरिचत प्राघार पर शाही थैली झोर मुख्य 
विशेयाधिकार्ों की सारस्दी दे । द्यशाप्रों ने घपते शासन अधिछारों को हस्वातिरित 
करके प्रपतों रियामतों रा समीररग्प बर ग्रपना उ्तरदायित्व विभा दिया है | इस 
सममीतों & घन्तर्रत हमारे उत्तरशदित्वी शा झुस्य माग बह है कि हम अपने द्वारा 
शाही दंखों  बापझ सो दृर्गत, दियारिवित किये जाने की सुनिष्चिचत 
स्यदस्पा करें । मदि ह# इसमें भमाशच होते है मो हमारा विश्वास भंग्र होगा । 
सरकार द्वारा सममभ्ेता मंग--तिन्‍्दु प्रन्तर में वही होशर रहा, लशिमकी 
श्री पैस को घ्यराहा थी ! उसी दस की मरशार ने शिसने इस बायदों को पूरा करने 
ग्रेन्‍तिशा पी । 28 दाए मी दरें मह्ठी हू प्रोर बपते वायदों की वीड़ डाला । इस 
इंग़र प्रदीठ होठा है रे दर्दयाल शाएस मरसार सम्यहयादी स्यवस्या वी स्थापना 
हे गाइड इतने भी गपप को तो संदाप्त गर चुह़ी है. शिन्‍्दु बष्ा उसे इस बात ढय 








हे एडर है हि शया-मटारिताएों भी प्रस्गत श्रेगी ती समाल हो गई बिस्नु 
पहल है इन दष्ागदित नरेशी ही शरण दो भेद 278 हीं पी, डिल्दु दे 
गाए शिरशे सग्धा 40६। £ बअेकल 294 थीं, 979 हें बदकर 455 हो 
फ, बिकतें 

शब गारल्ता ने 5 प्रताटपी मदरसों इारा सरगाद से डेस्ट्रीए मत्रियी ५२ 
सि भरे दापे स्यप 


हें है झेंइन मप्टोए सिम नं सरया 7559-70 में 55 थी । 









मई हौर बढ़े भी दृ्टा बाप हि दिस्ट दीत 








के विनय देय लिए 
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इससे स्पष्ट है कि केवल केन्द्रीय-मंत्रियों एवं उपसंत्रियों पर राजाओं परे व्यय 
का हुक भांग व्यय किया जाता है और इसमे यदि सभी राज्यों के मन्रियों एवं उप- 
मंत्रियों पर किया जाने वाला व्यय सम्मिलित क्रिया जाये तो वह कही राजा परे 
व्यय किये जाने वाले व्यय से ही अ्रधिक होगा। अत. ग्रावश्यकता इस्त बात की है 
कि सरकार इस और भो कोई आवश्यक कदम उठाने में नही हिचकेगी। 
प्रश्न 36--भारत द्वारा भ्ायोजित शिमला में शिखर वार्ता विश्व-शास्ति 
स्थादित करने में एक सहत्वपूर्ण कदम है। इसकी सम्पुष्टि में अपने बिचार प्रकट 
कीजिये । 
भरयवा 
बंगला देश के निर्माण, पाक द्वारा दिसम्बर 972 मे किये गये श्राक्रमण 
में सफलता रूस के साथ सन्धि श्रोर उसके धाद शिमला में श्रोमती याँधी और भुट्टो 
को शिखर वार्ता भारतीय विदेशी नोति की सफलता क्षे परिचायक हैं । 
उसर- बंगला देश का आरदोलन--पाकिस्वान में जनतत्र की स्थापना हेतु 
श्राम चुक्ाव करवाये गये । शेख मुजीब की झावामी लीग द्वारा बहुमत से श्रधिक 
सीटें प्राप्त करते पर भी सत्ता नहीं सौपी गई तो पूर्वी पाकिस्तान और अब बॉगला 
देश ते प० पाकिस्तान के अत्याचार भेदभाव और नर-सहार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ 
दिया । पर मिला क्या ? केवल सात्र उनका दमन किया गया । लाखों बेगुनाह लोगो 
को मौत के घाट उतार दिया गया । स्वायत्तता के वदले वहाँ जन-संहार किया गया । 
वहाँ को मुक्ति-्वाहिनी सेना ने आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया । 
भारत ध्रौर बंगला देश-- भारत अपने द्वार पर यह सत्र कुछ होता न देख 
सका श्रौर मानवता को बचाने के लिए उपाय करने श्रारम्भ कर दिये। ए.3.0. 
जो शाति स्थापित करने वाली सरथा है वह भी मौन साध कर बेठ गई । बड़ी 
शवितयों ने अपने हित को लेकर प० पाकिस्तान के इस सामते को घरेलू मामला 
बताया । रूस ने बगला देश का पक्ष लिया। प. पाकिस्तान ने बौखला वार 3 दिसम्बर 
१97] को भारत पर ब्रचानक हवाई हमले कर दिये । पर सौभाग्य की वात है कि 
युद्ध मे विजयी श्री भारत को मिली । 6 दिसम्बर की शाम ढाका को पाकिस्तानी 
सेना से खाली करया लिया । जनरल नियाजी मे प्रात्म-सम्पर्ण कर दिया। भारत 
के पास ऐक लोख के लगभग युंद्धेन्वल्दी पकड़े गये । ।7 दिसख्बर को एकपक्षीय युद्ध 
विराम स्वीकार कर लिया गया । 
भारत व झूस संधि--भारत ने 9 श्रगस्त 97 को रूस से एक 20 वर्षाध 
पारस्परिक सहायता संधि की । जिसको अवधि समाप्ति के बाद दोनों पक्षों की 
सहमति से 5-5 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सक्रेया | इस संधि को लेकर भारत 
को विदेश-मीति की झसंलग्नता की नीति की कटु-प्लालोचना की गई पर वास्तव में 
सचि के प्रावधानों को ध्यान से देखा जाये तो ज्ञात होगा कि इससे भारतीयों के द्वितों 
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को कोई ठेस नही पहुंचती है। देश के प्रधिकांश नेताओं ने संधि का स्वागत किया । 
संधि के अनुसार दोनों देश एक दूसरे पर श्राक्रमरा नहीं करेंगे। एक देश पर 
झाकमणा होने की स्थिति में दोनों देश मिलकर उसके मुकाबले के लिए विचार-विमर्श 
करेंगे । 

महत्ता--इस श्षधि की दोनों देशों के लिए महत्ता है। हस के पास विशाल 
भू-भाग है प्लौर तकनीकी ज्ञान व नवीनतम अस्त्र-शस्त्र हैं परस्तु जन-संस्या की कमी 
है । वह विश्व के भ्रधिक जन-संख्या वाले देश को श्रपने पक्ष मे करना चाहता है 
चीत से उसका सेडांतिक मतभेद है उसके बाद भारत का नम्बर आता है । इस 
प्रकार रूस ने विशाल जन-संझ्या वाले देश को अपने पक्ष में कर लिया । 

भारत के पास जनसख्या तो ग्रधिक है परन्तु बिकास-शील देश होने के कारण 
तकनीकी ज्ञान का अभाव है जिसकी पू्ति रूस मे कर सकता है। पाकिस्तान यदि 
प्रमेरिदा को अपना हिमामती यताता है तो भारत भी रूस को अपना मित्र कह 
सकता है । भ्रौर रूस में छ. ]९. 0 मे बंगला देश में शात्ति-स्थापित करने से संबंधित 
मतदान में भारत का पक्ष भी लिया | इस तरह से रूस से भारत की संधि विदेश- 
मोति को गतिशीलता एवं सफलता की परिचायक है। इससे विदेश-मीति मे कुछ 
सुधार और हुप्रा भविष्य में सफल संचालन की प्राशावधी । 

शिमला शिप्तर वार्ता - भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव को 
समाप्त करने के लिए भारत द्वारा शिमला में एक शिखर वार्त्ता का आयोजन किया 
गया। इससे पूर्व भरी में प्रधानमंत्री के विशेष दूत डी पी धर पाकिस्तान के 
राष्ट्रपति-जुल्फिकार अली भुट्टो से वार्ता कर चुके थे । 

यह शिखर वार्ता 29 जून से ] जुलाई 972 तक (चार दिन तक) घली । 
दोनो पक्षो ने वार्ता द्वारा तय किया कि एशिया में शाति स्थापित करने के लिए दोनों 
देश (भारत-पाक) मिलकर प्रयास करेंगो । कश्मीर थे चिकननेक से भारतीय सेना 
थौर भ्रन्य स्थानों में दोनों देश की सेनायें पूर्व स्थिति को लौट आयेंगी । सचार एवं 
यातायात के भार्गों को खुला करने के लिए दोनो देशों के प्रतिनिधि-मण्डल आपस में 
मिलते रहेंगे । भुद्ठो ने श्रीमती गाधी को पाकिस्तान प्राने को निमत्रण दिया जित्से 
संभव है कि दोनो देशों के मध्य सम्बन्ध श्रधिक मधुर हों । 

संक्षेप मे, 4970 से भारतीय राजनीति झोर विदेश-मीति में महृत््वपू्ों मोड़ 
भ्राये जिन्होंने देश को हृढता, सफलता व आत्मविश्वास प्रदान कियां | विकासशील 
देशो मे भारत सबसे श्राग है । ऐसी ग्राशा की जातो है कि भगामो छुछ वर्षों मे 
एशिया का विश्व भे मेतृत्व भारत करेगा जो कि भारतीय-गामन व राजनीति की 
सफनता होगी । 


